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भारतीय संविधान सभा 
सोमवार, 40 अक्तूबर, 949 


भारतीय संविधान सभा कास्टिट्यूशन हाल, नई दिल्ली, में प्रातः दस बजे 
अध्यक्ष महोदय (माननीय डॉ राजेद्र प्रसाद) के सभापतित्व में समवेत हुई। 


शपथ ग्रहण तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर 
निम्नलिखित सदस्य ने शपथ ग्रहण की और रजिस्टर पर इस्ताक्षर किये:- 
श्री हीरा बल्‍लभ त्रिपाठी (संयुक्त प्रान्त: जनरल) 


संविधान का प्रारूप (जारी ) 
नवीन अनुच्छेद 283-क 
“अध्यक्ष: अब हम अनुच्छेदों पर विचार रखेंगे। अनुच्छेद 283क-श्री मुशी। 


*थ्री के.एम. मुंशी (बम्बई: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं नवीन अनुच्छेद 
283-क पेश करता हूं जो दूसरे सप्ताह की सूची में शामिल है। जिस अनुच्छेद 
को मैं सभा के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। उसका पाठ इस प्रकार 


शिठशांडंणा कि छागूबलांगा ण॒ “2838, 7ऋट९एा 38 0॥02' 56 ९हएा2559 छा0श960 
रांगराड णीए्टाड ण व्लाका एज्वा5$ (णाॉपाण, ०एश५ एश$णा ए0, 0शा९9 8 
इछाशं225. गराढाएलः एा 4 859०९ 5इ9०९लॉ०१ कफ ९८9६९ (2) रण 

क_ाए2॥6 282-8 0 5 ('णातशयाप्रांणा 0 3 $९५४०८ 
जारी ०५३5 [0ए7 92९06 ॥6 2ए्ञगालशार्शाला ए क5$ ('णाह्याप्रांणा 35 था || 
गावा4 5०९९, 2एप्राप्रढ5 ० व वी छप्रट) ०पएआआशशार्शाश 00 $४५९ प्रा6७ 6 
(70एटगधाशा णएी गाता 9० णा 8 896 59 96 था।वए7606 (0 76८2८9४6 ॥07 ॥6 
(70एछगञााशा णए पाता भाव ॥6 (0एढगाशशा णी 6 896 एाएा ॥6 [8 #॥णा 
व 0 6 इचणा29, ॥6 56 ०0॥त07$ 0 इधशण०९ 35 7290९९5 ॥टागप्राशधाणा, 
[९98५९ 970 $शातहणा, 06 ॥6 576 72॥5 358 72509९०2८9$ तांडटांग]49 वाभाटा$ 07 
ग्रशा5 3$ धागा का #ह860 35 टाा2९०१ लाटप्रााश्ााए25 99 9 35 ॥9 92४50 
एए३5$ थातव6९06 00 वञारताओआ29ए एर्थण6 5प्टा ८णए्रशाशशार्शाला,? 


कतिपय सेवाओं के विद्यमान [“283क. इस संविधान द्वारा स्पष्टतापूर्वक उपबंधित अवस्था 
अधिकारियों के संरक्षण के को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को, जो इस संविधान के 
लिये उपबंध। अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (2) में उल्लिखित किसी 

सेवा अथवा इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व अखिल 
भारतीय सेवा के रूप में जानी जाने वाली सेवा का सदस्य होने के नाते, इस 
संविधान के प्रारम्भ पर और पश्चात्‌ भारत की या किसी राज्य की सरकार के 
अधीन सेवा में बना रहता है, भारत सरकार और राज्य की सरकार से, जिसकी 
सेवा वह समय-समय पर करता रहता है, पारिश्रमिक, छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के 


>> 


* इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेज़ी वक्‍तृता का हिन्दी रूपान्तर हे। 
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[श्री के.एम. मुंशी] 


बारे में उन्हीं सेवा शर्तों का तथा अनुशासनीय विषयों में बारे में उन्हीं अधिकारों 
का अथवा उनके तुल्य ऐसे अधिकारों का, जैसे कि परिवर्तित परिस्थितियों में सम्भव 
हों, हक होगा, जिनका कि उस व्यक्ति को ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले हक था।”] 


महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य पायेंगे, जो मूल प्रारूप परिचालित किया गया 
था, उसमें लिम्नलिखित शब्द रखे गये थे: 


“इस संविधान के अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (2) में उल्लिखित सेवा अथवा 
इस संविधान के प्रारम्भ से डं अखिल भारतीय सेवा के रूप में जानी जाने 
वाली सेवा का सदस्य रहा है।” 


इसमें सिविल कर्मचारियों का बहुत बड़ा वर्ग शामिल था और अब उसे भारत 
में क्राडा की सिविल सेवा के सदस्यों तक ही सीमित कर दिया गया है जो 
इस संविधान के प्रारम्भ पर और उसके पश्चात्‌ भारत सरकार या किसी राज्य सरकार 
के अधीन सेवारत रहते आये हैं। इसलिए इसमें कोई वास्तविक अन्तर नहीं है सिवाय 
इसके कि स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा सिविल सेवा के कतिपय सदस्यों को दी गई 
गारंटी जारी रखी गयी है और मूल रूप से प्रस्तुत खण्ड के व्यापक अभिप्रेत अर्थों 
को अब सीमित कर दिया गया है। 


इस संबंध में, मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ब्रिटिश सरकार 
के साथ राष्ट्र के जिन नेताओं ने बातचीत की थी उनके द्वारा 45 अगस्त, 947 
से पूर्व दी गई कतिपय गारंटियों को ध्यान में रखते हुए कुछ आश्वासनों को स्वतंत्रता 
अधिनियम की धारा 0 में स्थान दिया गया। स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 0 
(2) इस प्रकार हैः 


मैं केवल विषय से सम्बन्धित भाग को पढ़ रहा हूं: 


“प्रत्येक व्यक्ति जो सेक्रेटी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौंसिल 
द्वारा भारत में क्राठई की किसी असैनिक सेवा में नियुक्त होने के पश्चात्‌ 
नियम दिन पर और उसके पश्चात्‌ या तो नई डोमिनियनों का किसी प्रान्त 
अथवा उसके भाग की सरकार के अधीन सेवारत रहता है।” 


(ख) इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये महत्वपूर्ण नहीं है- 


“उसको डोमिनियन सरकारों और प्रान्तीय अथवा उनके भागों की सरकारों से, 
जहां वह समय-समय पर सेवारत रहा हो, यथास्थिति... प्राप्त करने का अधिकार 
होगा” 


उन्हीं शब्दों को अनुच्छेद 283-क में रखा गया है। वस्तुतः यह स्वतंत्रता 
अधिनियम की धारा 0 के खण्ड 2 (क) का ही पुनः प्रस्तुतीकरण है और उन 
आश्वासनों पर आधारित है जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं द्वारा 45: अगस्त से पूर्व और 
हमारी सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि 
इस अनुच्छेद को स्वीकार कर लिया जाये। 


“अध्यक्ष: इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में अनेक संशोधन प्राप्त हुए हैं। 24-श्री कामत। 


संविधान का प्रारूप [275 


*भश्री एच.वी. कामत (मध्य प्रानन्‍्त और बरार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, आज 


डॉ. . अम्बेडकर दिखाई नहीं दे रहे और ऐसा लगता है कि उनकी तबीयत ठीक 


नहीं है 


कर 


“अध्यक्ष: वह कहीं और व्यस्त हें। 
*भश्री एच.वी. कामतः मैं संशोधन संख्या 24 से 3 तक प्रस्तुत करता हुं। 


“अध्यक्ष: आपको उन्हें ऐसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं हे। आप अपने संशोधनों 
शामिल करके इस अनुच्छेद को पढ़िये। 


*भ्री एच.वी. कामतः यदि मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को सभा द्वारा स्वीकार 
लिया गया तब यह अनुच्छेद 83-क इस प्रकार पढ़ा जायेगा: 


“एए८०का 35 णा2०जा5९ 9090960 9५ 05 (णाशॉपा0॥, ०ए८ए 92580॥ एा0, 
॥9जाह 2०० 3070ण॥7206 9ए9 ॥6 8€टाटाआा9 ए 9906 0० ॥6 8९टाट॑ं29 0 946 
का (7०पाठा] क्‍00 ॥6 (एशं। 8ए6०९ एी ॥6 (ए70ज़ा का गाते, ०णाताप्रट5 णा 
भाव शीला 6 ०ए्ञालात्याला एी धा5$ (एणाजश्ॉपाणा [0 5४४८ प्रा00' 7€ 


“]24. कि सूची । (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नये अनुच्छेद 283-क में, 


[25. 


26. 


[27. 


28. 


29. 


30. 


3]. 


“655एा०55५ (स्पष्टतापूर्वक) ' शब्द निकाल दिया जाये। 


कि सूची | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या | में, प्रस्तावित नये अनुच्छेद 283-क की 
पंक्ति 9 में, “0 (और) ' शब्द के स्थान पर “० (अथवा)' शब्द रखा जाये। 


कि सूची । (द्वितीय सप्ताह)” के संशोधन संख्या | में, प्रस्तावित नये अनुच्छेद 283-क में, 
'ज़ांसा ॥6 5$ 0 पा 00 पाल इशणाए (जिसकी सेवा वह समय-समय पर करता रहता 
है)' शब्दों के स्थान पर “४5 ॥० ०४४८ 789 0८ (यथास्थिति)' शब्द रखा जाये। 


कि सूची । (द्वितीय सप्ताह)” के संशोधन संख्या में, प्रस्तावित नये अनुच्छेद 283-क में, 
५॥6 5थ॥6 ०००॥०॥ (उन्हीं सेवा शर्तों)” शब्दों के स्थान पर “८णाक।णा5 (शर्तों)' शब्द 
रखा जाये। 


कि सूची । (द्वितीय सप्ताह)" के संशोधन संख्या | में, प्रस्तावित नये अनुच्छेद 283-क में, 
पफशाप्राटाांणा (पारिश्रमिक)' शब्दों के स्थान पर “58४५ (वेतन)' शब्द रखा जाये। 


कि सूची । (द्वितीय सप्ताह)" के संशोधन संख्या | में, प्रस्तावित नये अनुच्छेद 283-क में, 
“6 [6 56 78॥5 (उन्हीं अधिकारों) ' शब्दों के स्थान पर “0 65 ( और... नियमों) ' 
शब्द रखा जाये। 


कि सूची । (द्वितीय सप्ताह)' के संशोधन संख्या | में, प्रस्तावित नये अनुच्छेद 283-क में, 
*88 ॥659628 ता5टांफकाक्राए गरा्भाला$ ता गंशा5ई ( अनुशासनीय विषयों के बारे में उन्हीं अधिकारों 
का अथवा उनके तुल्य ऐसे अधिकारों का)' शब्दों के स्थान पर “छा ०णावाल था। ता$टंए॥९ 
(आचरण तथा अनुशासन के)' शब्द रखे जायें। 


कि सूची । (द्वितीय सप्ताह)” के संशोधन संख्या | में, प्रस्तावित नये अनुच्छेद 283-क में, 
“85 गाग्ञाब्ा वीशाला0 35 लीाकाए०व लाट्राशधाए०5 743फए7 छाया 35 4 एशा$इ0ा ए9३5 लाग९१ (0 
गगगर्तां॥९ए छा इपला एणाालाएशालाए शब्दों के स्थान पर “४5 आंधांका, 85 लाभाए९0 
लाएप्राशधार2८5 ॥3ए छद्यायों [0 जा ४ एलश5णा ए३5 लात९१ 00 गाधरतंगररए कर्शणर छाटा 
०णाएशाट्थाथ' शब्द रखे जायें। 
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[ श्री एच.वी. कामत] 


(70एछगााशा ए पातवा4 9 एण 3 90982०0, 5$09 96 ९७॥060 0 ॥९८2५४९ 07 ॥76 
(70शल्गाशलशा[ ए पराव३ ण ॥6 (70ए९:प॥शधशा। 0 6 5906 35 ॥6 ०85९ 99 0८, 
९णावाधवणा$ णु इसश९6 35 762 भ05 53]॥9, [83ए९ राव 9शाओआंणा क्ात 765 0 
९णावप्रत गाव ताइटांछ॥6, 35 शागरांक्षि 38 ॥6 टरीका2९१ टाटप्रागढध्ाए258 ॥49 
?थाय्री, [0 शञाक्ष वी 9ल5णा एछ३5 थातव[९१ (0 गलत >गर इपटा 
८ण्गाधधधशात्शाला 


[“इस संविधान द्वारा उपबंधित अवस्था को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को, जो 
सेक्रेटी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा भारत में क्राउन 
की असैनिक सेवा में नियुक्त होने के पश्चात्‌ इस संविधान के प्रारम्भ पर 
और पश्चात्‌ भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवा में 
बना रहता है, भारत सरकार या राज्य की सरकार से, यथास्थिति, वेतन, छुट्टी 
और निवृत्ति-वेतन संबंधी उन सेवा शर्तों का और आचरण तथा अनुशासन के 
नियमों का, जैसा कि परिवर्तित परिस्थितियों में सम्भव हो, हक होगा, जिनका 
कि उस व्यक्ति को ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले हक था।”] 


महोदय, जब मैंने इस अनुच्छेद 283-क को पढ़ा तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यह 
थी कि इस अनुच्छेद का मसौदा तैयार करने में जल्दबाजी की गयी है। इस अनुच्छेद 
की रचना, मेरे विचार में, बहुत ही निकृष्ट तरीके से की गयी है और यदि मैं 
कहूं कि इसका अन्तिम भाग बुरी तरह से गड्डमड्ड कर दिया गया है तो मैं 
बहुत गलत नहीं होठंगा। मैं इसकी रचना की बात कर रहा हूं और मेरे विचार 
में यदि इसे ऐसा ही रखा जाये तो प्रारूप समिति की और अन्ततोगत्वा सभा की, 
जो इसको पास करेगी, खिल्‍ली उड़ाई जायेगी। शायद विदेशी भाषा होने के कारण 
ही अशंतः ऐसा हुआ है। इसीलिये यथाशीघ्र राष्ट्रभाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिये 
जिससे हम अपनी भाषा में अपने मत को भली भांति अभिव्यक्त कर सकें। 


महोदय, मेरा पहला संशोधन शाब्दिक मात्र है और मैं उसके सम्बन्ध में कुछ 
अधिक नहीं कहना चाहूंगा। मैं उसे प्रारूप समिति की सदबुद्धि पर छोड़ता हूं। 


मेरा दूसरा संशोधन-संख्या 25-“ भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार” 
शब्दों की पूर्वगामिता से सम्बन्धित है। मेरे विचार में उनका क्रम उनकी पूर्ववर्तिता 
के अनुसार “भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार” होना चाहिए। “और ” शब्द 
लगाने की क्‍या आवश्यकता है? सही शब्द “या” होना चाहिए। 


संशोधन संख्या 26 में “जिसकी सेवा वह समय-समय पर करता रहता हे” 
के स्थान पर “यथास्थिति” शब्द रखने की बात कही गई है। यह कहना आवश्यक 
नहीं हे कि “जिसकी सेवा वह समय-समय पर करता रहता हे।” सम्भव हे कि 
वह भारत सरकार की या किसी राज्य सरकार की सेवा में हो। परन्तु यदि आप 
“यथास्थिति” शब्द का प्रयोग करें तो उनका अर्थ भी उतना ही सही है और मेरे 
विचार में संवैधानिक शब्दावली और बोलचाल की दृष्टि से भी यह कहीं अधिक 
अच्छी व सुन्दर अभिव्यक्ति हेै। 
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मेरा एक अन्य शाब्दिक संशोधन हे जिसमें “पारिश्रमिक” शब्द के स्थान पर 
“वेतन” शब्द रखने की बात कही गयी है। मेरे विचार में जहां तक असैनिक 
कर्मचारियों ओर सरकारी कर्मचारियों का संबंध है “वेतन” शब्द “पारिश्रमिक” शब्द 
से अधिक सम्मानजनक हे। मेरे विचार में अन्य सभी अनुच्छेदों में इस अर्थ के 
लिये “वेतन” शब्द का ही प्रयोग किया गया है। हम न्यायाधीशों का वेतन, राष्ट्रपति 
का वेतन, मंत्रियों का वेतन और “विधान सभाओं के सदस्यों का वेतन ओर भत्ते” 
शब्दों का प्रयोग करते आ रहे हैं। इसलिये मेरे विचार में यहां पर भी “पारिश्रमिक” 
शब्द का प्रयोग न करके “वेतन” शब्द का प्रयोग करना ही उचित रहेगा। 


अब मैं उस भाग का उल्लेख करना चाहता हूं जिसे करी तरह से गड्डमड्ड 
कर दिया गया है। यदि मेरे मित्र श्री मुंशी व प्रारूप समिति के उनके अन्य सहयोगी 
सदस्य मेरी बात को समझने का प्रयत्न करेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं तो यदि 
उनके दिमाग खुले हैं और वे कोई परिवर्तन किये जाने के विरुद्ध नहीं हैं तो 
मुझे विश्वास है कि वे समझ जायेंगे कि क्‍या गलती हुई है। यहां पर प्रयुक्त भाषा 
बहुत ही है और शब्द विन्यास भी ठीक नहीं है। सभा समझ जायेगी 
जब में के उस भाग का हवाला दूंगा जो “उन्हीं सेवा शर्तों का...” शब्दों 
से आरम्भ होता है और अन्त तक जाता है। परन्तु उसके सम्बन्ध में कुछ कहने 
से पूर्व में '+८८०४०” शब्द के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे ऐसा कोई 
उचित शब्द नहीं मिला जो इसके बजाय रखा जा सके परन्तु मैं महसूस करता हूं कि 
इस संदर्भ में यह शब्द बिल्कुल गलत है। क्‍या प्राप्त करना? सेवा की शर्तें प्राप्त 
करना? अनुशासनीय मामलों या अधिकारी के संबंध में अधिकर प्राप्त करना? यह 
बहुत ही अनुपयुक्त अभिव्यक्ति है। मैंने इस संदर्भ में “+2८श»ए०” शब्द का प्रयोग 
कहीं नहीं देखा यद्यपि, दुर्भाग्य से, मैं इसके लिये कोई अन्य शब्द नहीं ढूंढ सका। 
फिर भी मैं प्रारूप समिति से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर पुनर्विचार करें और 
मैं आशा करता हूं कि तीसरे वाचन में “7००८०४८” शब्द के स्थान पर कोई दूसरा 
बेहतर शब्द रखा जायेगा। 


यदि सभा वाक्य के अन्तिम भाग पर ध्यान देगी तो पायेगी कि इसकी रचना 
कितनी भद्‌दी है। इसमें उन्हीं शर्तों और उसी प्रकार की शर्तों अथवा अनुशासकीय 
मामलों के संबंध में उसी प्रकार के अधिकारों आदि का उल्लेख है। यदि यह 
“उन्हीं” हे तो यह वैसी ही तो हो सकती है, परन्तु “तुल्य” नहीं है। “उन्हीं” 
और “तुल्य” का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता। अत: इसमें से एक 
का लोप करना होगा। इसलिये मैंने “तुल्य” शब्द का सुझाव दिया है क्‍योंकि 
परिस्थितियों के अनुरूप शर्तें यथासम्भव “तुल्य” हो सकती हैं। मेरे संशोधन संख्या 
3] और 28 जूक च्छेद के इस भाग से सम्बन्धित हैं मैंने कहना चाहा है कि 
इसका आशय यह हैं संविधान के प्रारम्भ से पूर्व जो स्थिति थी उसके रा वाली 
बात रखी जाये, वहीं वाली नहीं। मुझे विश्वास है कि प्रारूप समिति विचार 
से सहमत होगी कि उनका आशय नहीं है। इसलिये यह कहना अधिक उचित 
होगा--उन विद्यमान शर्तों और नियमों के तुल्य जो परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप हों। 


संशोधन संख्या 30 अनुच्छेद के उस भाग से सम्बन्धित है जिसमें अनुशासनीय 
विषयों से सम्बन्धित अधिकारों अथवा अधिकारों का उल्लेख है। इससे सही-सही 
क्या अभिप्रेत है यह ईश्वर ही जानता है। “अधिकारों” शब्द दोहराया गया हैः 
32628 अनुशासनीय विषयों के बारे में अधिकारों अथवा अधिकारों” परन्तु अनुशासनिक 
| के सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं होते। अनुशासन के नियम, आचार संहिता 
है और अनुशासन सम्बन्धी विनियम है। परन्तु “अनुशासनिक विषयों के बारे में 
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[ श्री एच.वी. कामत] 


अधिकारों अथवा अधिकारों” से क्‍या तात्पर्य है? मैंने कुछ वर्ष तक सेवारत रह 
कर देखा है, परन्तु मुझे इस प्रकार के अधिकारों की कोई जानकारी नहीं है। केवल 
आचार संहिता होती है, अनुशासन सम्बन्धी अधिकार नहीं होते। मैंने इसको एक 
बार, दो बार, तीन बार पढ़ा और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्‍या यह मसौदा 
प्रारूप समिति के विद्यमान सदस्यों ने तैयार किया है या किसी अन्य व्यक्ति ने 
तैयार किया है और समिति ने इसे बारीकी से नहीं देखा है। 


एक बात ओर। श्री मुंशी ने हमें बताया है कि जब 5 अगस्त, 947 को 
स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया था, उस समय सिविल अधिकारियों को सरकार 
द्वारा गारंटी दी गयी थी। इसलिये इस विषय पर कोई विवाद नहीं है। परन्तु इस 
पूरे अनुच्छेद का प्रारूप इतने गलत तरीके से तैयार किया गया है कि मैं अत्यंत 
विनम्र भाव से प्रारूप समिति से अनुरोध करना चाहंगा कि वे इस समूचे विषय 
पर पुनर्विचार करें और तीसरे वाचन के समय इसे नये रूप में प्रस्तुत करे, जिसकी 
भाषा शुद्ध हो और रचना भी सुन्दर हो। 


“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 32, श्री नजीरुद्दीन अहमद। 
*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: (बिहार: जनरल): संशोधन संख्या 4 का क्या हुआ। 
अध्यक्ष: संशोधन संख्या 4 पिछले प्रारूप के संबंध में था। 


*शथ्री नज़ीरुद्दीन अहमदः (पश्चिम बंगाल: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ 
संशोधन यथार्थ हैं और औपचारिक-मात्र हैं। मैं केवल उप-संख्या (तीन), (चार) 
और (सात) प्रस्तुत करूंगा। महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं “कि सूची | (द्वितीय 
सप्ताह) के संशोधन संख्या में प्रस्तावित 244 च्छेद 283-क “८णाप्राएर८5” शब्द 
के स्थान पर “5088] ८णाप्रगप०” शब्द रखे ; “$॥8]] 9९ थ॥607 शब्दों 
स्थान पर “४॥0 588] ७८ ०॥॥०0” शब्द रखे जायें; और “॥6 5 ॥णा। प्र6 (0 
पागल इटाणाह” शब्द रखे जायें।” इन संशोधनों का सुझाव देने का मेरा आशय 
यह है कि हम कुछ सेवाओं के भविष्य के लिये यह व्यवस्था कर रहे हैं। मेरे 
विचार में इन उपबंधों में भविष्यत्काल का उपयोग किया जाना चाहिए। परंतु इसमें 
सब जगह वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 283-क में अनेक 
शर्तों का लोप करते हुए मात्र वाक्य इस प्रकार हे-“प्रत्येक व्यक्ति को, जो सेकेटरी 
ऑफ स्टेट या सेक्रेटीी ऑफ स्टेट इन कोंसिल द्वारा भारत में क्राउन की किसी 
असैनिक सेवा में नियुक्त होने के पश्चात इस संविधान के प्रारम्भ पर और पश्चात 
भारत की या किसी राज्य की सेवा में बना रहता है....” मैंने “८०॥॥702०५ (बना 
रहता है)” के स्थान पर “5॥8 ०णागगएर८ (बना रहेगा)” शब्द रखे जाने का सुझाव 
दिया है। मेरा विचार यह है कि हम इन सेवाओं के सम्बन्ध में भविष्य के लिये 
व्यवस्था कर रहे हैं और इसलिये क्रिया का प्रयोग भविष्यकाल में होना चाहिए। अन्य 
संशोधन इस प्रकार के हैं और उनके संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 


अनुच्छेद 283-क का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद ऐसा प्रतीत होता हे 
जैसा कि श्री कामत ने कहा है कि इस अनुच्छेद का प्रारूप तैयार करने में जल्दबाजी 
की गयी है। श्री कामत ने प्रारूप तैयार करने की दृष्टि से एक स्पष्ट असंगति 
अर्थात्‌ “०८०४८” शब्द के प्रयोग की ओर ध्यान दिलाया है। यह शब्द बिल्कुल 
अनुपयुक्त है। इस सभा में पेश किये गये कुछ संशोधनों व की गयी टिप्पणियों 
को ध्यान में रखते हुए प्रारूप समिति को इस अनुच्छेद के प्रारूप पर पुनर्विचार 
करना चौीहिए। 
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इन अनुच्छेदों पर विचार करने वाले सदस्यों को एक अन्य इस कठिनाई का 
सामना करना पड़ा है। इन अनुच्छेदों को कल 9.00 अथवा 0.00 बजे साय॑ 
परिचालित किया गया था और तब इन अनुच्छेदों पर विचार करने और संशोधनों 
का सुझाव देने का और उन संशोधनों को कल पांच बजे तक कार्यालय में देने 
का समय ही नहीं था। इसीलिए कुछ संशोधनों पर भलीभांति विचार नहीं किया 
जा सका ओर इसीलिए जल्‍दी में “८८८४८” शब्द पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। 
मेरा सुझाव यह है कि प्रारूप समिति को उस अनुच्छेद के प्रारूप पर पुनर्विचार 
करना चाहिए। मैंने कुछ और भी छोटे-छोटे पा करने के सुझाव दिए हैं जिनको 
मैंने प्रस्तुत नहीं किया है परन्तु मेरे विचार में प्रारूप समिति को उन पर विचार 
अवश्य करना चाहिए। 


*अध्यक्ष: एक संशोधन है जिसकी सूचना आज प्रातः श्री सिधवा ने दी हे। 


*थ्री आर.के, सिधवा: (मध्य प्रान्त और बरार: जनरल): महोदय, मैं उसको 
प्रस्तुत नहीं कर रहा। 


“अध्यक्ष: अब तथा संशोधनों पर चर्चा की जा सकती है। एक या 
8433 ऐसे हैं जिनते अनुच्छेद के निकाले जाने का प्रस्ताव है। मैं उनको संशोधित 
नहीं समझता। 


*भ्री महावीर त्यागी: (संयुक्त प्रान्त: जनरल): महोदय मैं सिद्धान्त रूप में इस 
बात से सहमत नहीं हूं कि यह संविधान सभा कोई ऐसे वचन दे जिनकी जिम्मेदारी 
आगामी संसदों पर आती हो। सिविल सेवा के इन कुछ लोगों के मामले में केवल 
कुछ गारंटियों को अन्तरित किया जा रहा है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं 
परन्तु वे एक संसद से दूसरी संसद को अन्तरित की जानी चाहिए। यदि इस विधान 
सभा ने अब इन गारंटियों की पुष्टि कर दी तो आगामी संसदों के लिए यह अविरल 
दायित्व बन जायेगी। इस समय मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के विरोध को कोई 
अधिक समर्थन नहीं मिलेगा, फिर भी मैं इन गारंटियों का समर्थन करने से पूर्व 
कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। 


जैसा कि देखा जाता है, आज भारत में सिविल सेवा के कुछ अधिकारियों की 
सेवा केवल आठ या नो वर्ष की हे है और वे सेक्रेटेरियट मे सचिव व संयुक्त 
सचिव के पदों पर कार्य कर रहे हैं और बहुत अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, 
इतना वेतन कि यदि भारत स्वतंत्र न हो जाता तो उनको यह वेतन अठारह या 
उनन्‍नीस वर्षों की सेवा के बाद मिला होता। सिविल सेवा के अनेक अधिकारियों 
की पदोन्‍नति इतनी तेजी से हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि उन सचिवों का क्‍या 
होगा जो न्यूनतम गारंटीशुदा संख्या “आठ” से अधिक तो । जहां तक मेरी जानकारी 
है, सचिवों के केवल “आठ” पदों की गारंटी दी गई है। इन पदों की संख्या 
को आठ से सात या छ: नहीं किया जा सकता, हे इस समय इक्कीस सचिव 
हैं। अब मूल देयता इन आठ में से प्रत्येक सचिव 4000 रुपये प्रतिमास देने 
की थी। अब हम उतना ही वेतन इक्कीस सचिवों को दे रहे हैं। में यह जानना 
चाहता हूं कि क्‍या इस अनुच्छेद के पास हो जाने के बाद हम सचिवों की संख्या 
को कम करके आठ तक ला सकेंगे या नहीं? अब यदि यह भी वचन दिया 
जा रहा है कि आगामी सरकारों की इक्‍्कीस सचिवों और अनेक संयुक्त सचिवों 
को--जिनकी संख्या गा दा संख्या से कहीं अधिक हे--विद्यमान वेतन मानों के 
2 सार वेतन देना होगा--तो क्‍या भावी संसद के लिये यह अतिरिक्त देयता नहीं 

? अथवा क्या भावी संसद सचिवों की संख्या कम कर सकेगी? 


आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता का अधिकांश लाभ सिविल सर्विस 
वाले लोगों को मिला है और अन्य वर्गों की स्थिति गिरी है। सिविल सर्विस वाले 


2720] भारतीय संविधान सभा [।0 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


[ श्री महावीर त्यागी] 


लोग, यदि भारत स्वतंत्र न होता तो जितना वेतन उनको मिलता उससे कहीं अधिक 
वेतन पा रहे हैं। मुझे पता चला है कि पाकिस्तान में एक नियम बनाया गया हे 
कि प्रत्येक सिविल कर्मचारी को या तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ उसे प्राप्त हुए 
ऊंचे वेतनमान के हिसाब से या स्वतंत्रता प्राप्ति से है. उसे हि उसे मिल रहे 
वेतन से केवल तीस प्रतिशत अधिक, दोनों में से कम हो, वेतन मिलेगा। 


पाकिस्तान में ऐसा कोई सिविल कर्मचारी नहीं है जिसका वेतन 5 अगस्त, 
947 से पहले मिलने वाले वेतन से तीस प्रतिशत से अधिक बढ़ा हो। परन्तु 
हमारे देश में सिविल सेवा के हि. 38 अधिकारियों की सेवानिवृत्ति और मुस्लिम 
अधिकारियों के पाकिस्तान चले के कारण बहुत कनिष्ठ अधिकारियों की तेजी 
से पदोन्‍नति हो गई है और उन्हें ऊंचे वेतनमान मिलने लगे हें। 


मैं चाहता हूं कि श्री मुंशी इस बात को स्पष्ट करें कि इस उपबंध के पास 
होने जाने के बाद, क्‍या भारत की भावी संसद के लिये यह जरूरी होगा कि 
वह इतने अधिक वेतन पर उतनी ही संख्या में सचिवों को रखें अथवा वह 
सेक्रेटेरियट में सचिवों की संख्या में कमी कर सकेगी और उनको कम वेतन दे 
सकेगी। लगभग सभी राजवंशियों और जमींदारों जैसे निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों 
का प्रभुत्व समाप्त हो गया है। केवल कुछ सिविल अधिकारियों के ही निहित स्वार्थों 
को उनके हितों की गारंटी देकर हम अनवरत बनाए हुए हैं। क्‍या वे भावी संसदों 
के लिए अनवरत देयता बने रहेंगे? 


*शथ्री टी.टी, कृष्णमाचारी (मद्रास: जनरल): यदि मेरे माननीय मित्र अपने तर्क 
को संक्षिप्त करने में... 


*भ्री महावीर त्यागी: में अपनी बात कह है हूं, यदि माननीय सदस्य प्रश्न 
के सम्बन्ध में मुझे और जानकारी देना चाहते हों तो वह कृपया यह स्पष्ट करें 
कि वास्तविक स्थिति क्‍या हे। 


*भ्री रोहिणी कुमार चौधरी (असम: जनरल): अध्यक्ष महोदय, श्री पुंशी द्वारा 
इस सभा के समक्ष रखे गये नये अनुच्छेद का मैं स्वागत करता हूं। में इसका 
स्वागत इसलिए करता हूं कि इस व्यवस्था से हम आचार का ऐसा स्तर बनाए 
रख सकेंगे जो किसी सभ्य सरकार को अपने अधीन साथ-साथ काम करने वाले 
सिविल सेवा अधिकारियों के साथ बनाए रखना चाहिए। 


सभा में इस अनुच्छेद पर विचार करते हुए हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना 
होगा कि यद्यपि हमारे देश में काफी लम्बे समय से क्रान्ति संबंधी गतिविधियां चलती 
रही हैं परन्तु सत्ता के हस्तांतरण का तत्काल कारण क्रांति नहीं था, एक ऐसी क्रांति 
जो पहले से विद्यमान हमारी प्रत्येक चीज के अस्त-व्यस्त किये जाने को न्यायसंगत 
सिद्ध कर दे। हमें स्मरण रखना चाहिए कि पिछली सरकार ने सत्ता को शान्तिपूर्वक 
तरीके से हमें हस्तान्तरित किया है, अतः हमें उनके द्वारा किये गये अनुबंधों का, 
यथासम्भव आदर करना चाहिए। इस मामले विशेष में न केवल उस गे ंधका 
हमारे आचार पर प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए बल्कि इसमें तो एक और भी कारण 

और वह यह कि हमारे नेताओं ने गांरटी दी थी--उन नेताओं ने जिन्होंने हमारे 
लिए देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभायी थी। चाहे हमारी कितनी 
भी आलोचना क्‍यों न की जाये, हमें अपने नेताओं द्वारा दी गई गारंटियों का सम्मान 
करना चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए। 


संविधान का प्रारूप [272 


इस अनुच्छेद का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए मैं सिविल सेवा के अधिकारियों 
से एक विनम्र अपील करना चाहूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि क्या उनके लिये यह 
उचित नहीं होगा कि हमने इस अनुच्छेद को स्वीकार करके जिस सद्भावना का 
परिचय दिया है वे भी उसके बदले में अपने उस वेतन को जो उन्हें दिया गया 
है और जो इस अनुच्छेद के स्वीकार किये जाने के कारण उनको मिलेगा कुछ 
प्रतिशत का परित्याग कर दें। महोदय, मुझे याद है--93] में जब समूचे देश में 
छंटनी किये जाने की चर्चा चल रही थी तब आई.सी.एस. के अधिकारियों ने जिनके 
वेतन में भारत सरकार कटोती नहीं कर सकती थी, स्वेच्छा से अपने वेतन तथा 
भत्तों में कटौती कराने की पेशकश की थी। जबकि भारतीय सिविल सेवा के यूरोपीय 
अधिकारी इस देश के हित में ऐसा शिष्टाचार दिखा सकते थे तो मुझे विश्वास 
है कि भारतीय सिविल सेवा के भारतीय अधिकारी अपनी मातृ 3.58 प्रति देशभक्ति 
की भावना प्रदर्शित करने में पीछे नहीं रहेंगे। महोदय, मेरा है कि उनको 
ऐसा करने में तनिक भी आपत्ति नहीं होगी क्‍योंकि उनको याद होगा कि कांग्रेस 
के नेताओं ने अपनी आय का, अपने व्यवसाय का, जीवन में अपनी स्थिति का 
परित्याग कर दिया था और जेलों में चले गये थे, जबकि सिविल अधिकारी अपने 
डैस्क पर शान्तिपूर्वक्क अपना काम करते रहे थे, अपनी जीविका कमा रहे थे और 
अपना सामान्य कार्य कर रहे थे। हमने उनके ऐसा करने पर शिकायत नहीं की। 
यदि उस समय सिविल सेवा के सभी अधिकारी भी त्याग-पत्र दे देते तो संक्रमण 
काल में हमें काम चलाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता। उस समय 
उनके ऐसा करने पर मुझे कोई शिकायत नहीं। परन्तु अब जबकि वे हमारे साथ 
स्वतंत्रता का आनन्द उठा रहे हैं, जिसके लिये उन्होंने किसी प्रकार का कोई त्याग 
नहीं किया था--निश्चय ही मैं सुभाषचन्द्र बोस और श्री कामत जैसे व्यक्तियों की 
बात नहीं कर रहा जिन्होंने देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत होकर अत्यन्त स्पृहणीय 
पद का परित्याग कर दिया था--तो मुझे आशा है कि वे अब स्वेच्छा से अपने 
वेतन में से कटोती करने की पेशकश करेंगे। 


महोदय, इस संबंध में हमें कुछ मंत्रियों व उनके सचिवों के दर्जे की स्थिति 
पर विचार करना होगा। मंत्री 750 रुपये से 000 रुपये तक वेतन ले रहे हैं, 
जबकि उनके इंडियन सिविल सर्विस के सेक्रेटरी 2000 रुपये से 3000 रुपये 
तक वेतन प्रापत कर रहे हैं। मंत्री अपनी 2 कार को चलाने के लिये सड़क 
पर धक्का लगाते हैं, क्योंकि वे नयी कार की स्थिति में नहीं हैं, ये सेक्रेटरी 
अपनी नयी सुन्दर मोटरकार में उनके पास से गुजर जाते हैं और मंत्री के पास 
से केवल हाथ हिलाते हुए और “(फऋब्थां०” कहते हुए चले जाते हैं। वह मोटर 
रोकने का कष्ट भी नहीं उठाते क्‍योंकि उनके साथ बगल में उनकी सुन्दर पत्नी 
विराजमान होती है। अब इस प्रकार की बात दोहरायी नहीं जानी चाहिए। मंत्री और 
उसके सेक्रेटरी के स्तर के बीच इतना अन्तर नहीं होना चाहिए। इस स्थिति से 
निपटने का एक ही तरीका है, वह यह कि सभी मंत्रियों को सरकारी कार उपलब्ध 
करायी जाये। मैंने यह भी देखा है कि सेक्रेटरी मंत्रियों के निवास स्थान पर जाना 
पसन्द नहीं करते क्योंकि उस समय के मंत्री अपने घरों में उस प्रकार का फर्नीचर, 
आदि नहीं जुटा पाते जिस प्रकार का इंडियन सिविल सर्विस के सेक्रेटरी ले लेते हैं। 

इसलिए इस अनुच्छेद को स्वीकार करते हुए मैं सिविल सेवा के अधिकारियों 
से एक बार फिर अपील करता हूं कि यदि वे कर सकें तो अपने बढ़े हुए वेतन 
का परित्याग कर दें। वे भी साधारण व्यक्ति के स्तर पर आ जाएं और जितना 
कर सकते हों परित्याग करें। वे जितना त्याग कर सकते हैं उतना यदि नहीं भी 
करते तो उन्हें विलास सामग्री का उपयोग नहीं करने देना चाहिए बल्कि उनकी 
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[ श्री रोहिणी कुमार चौधरी] 


आय को राष्ट्र के कल्याण कार्यों में लगाने के प्रयत्न किये जाने चाहिए। शिक्षा 
संस्थाओं के लिये दान दे दीजिए अथवा आम आदमी के उत्थान के लिये कुछ 
मदद कर दीजिए। मेरी यही अपील है। मैं इस अनुच्छेद का समर्थन करता हूं। 


*गआ्री आर.के, सिधवा: अध्यक्ष महोदय, यद्यपि में देश के सिविल सेवा 
अधिकारियों को 3 रखने की वांछनीयता में विश्वास रखता हूं, परन्तु इन सेवा 
अधिकारियों को संतोष की सीमा को नहीं लांघना चाहिए। इस मामले में ऐसा पा 
है। इस महान सेवा के अधिकारियों का पूरा सम्मान करते हुए, जो यथार्थ में 
की सेवा कर रहे हैं, मैं यह कहना चाहूगा कि यदि इस अनुच्छेद को संविधान 
में शामिल न किया जाता तो में उसे अच्छा समझता, यदि हमने कोई करार किया 
है तो निश्चय ही हमें उस करार को निभाना है और यह मामला नेताओं व सिविल 
सेवा के अधिकारियों के बीच का है और यह पता चल ही जायेगा कि इसे 
निष्ठापूर्वक्क निभाया गया है। फिर इसको संविधान में शामिल करने की क्‍या 
आवश्यकता है? 


फिर इस अनुच्छेद की शब्दावली भी सुन्दर नहीं है। सम्भवत: प्रारूप समिति 
ने इसमें 8 क्त शब्दों पर उचित ध्यान नहीं दिया। उदाहरण के लिए “पारिश्रमिक” 
शब्द को ही ले लीजिए। प्रधान मंत्री, मंत्रिगण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के मामले में भी 
“वेतन” शब्द को प्रयोग किया गया है। परन्तु इस मामले में “पारिश्रमिक” शब्द 
का प्रयोग क्‍यों किया गया है? यह कुछ बेहतर शब्द हे। यह “वेतन” से अधिक 
शान-शौकत वाला शब्द है। इसीलिए इसको रखा गया है। इस सेवा के अधिकारी 
अपने लिये कुछ असाधारण व्यवहार चाहते हें। 


फिर वे अनुशासन के सम्बन्ध में वही अधिकार चाहते हैं। अब हमें समझ 
में आ रहा है कि अनुशासन से क्‍या तात्पर्य है। इसका अर्थ नियमों की चारदीवारी 
में आचरण हे। यहां पर शब्द जिस प्रकार से रखे गये हैं वे भावी सरकारों के 
लिए समस्याएं पैदा करेंगे। यह सरकार जानती है कि ये शर्तें क्‍या हैं, परन्तु यदि 
आप इनको संविधान में शामिल करेंगे और और सिविल सेवा अधिकारियों को मनमानी 
करने दी गई और उन्होंने अपनी शर्तों को जारी रखने के साथ-साथ उन्हीं 
सम्बन्धी अधिकारियों की भी मांग की तो भावी सरकारों को बहुत परशान को 
सामना करना पड़ेगा। मुझे पता है कि हम सिविल सेवा के अधिकारियों को वह 
सब कूछ देंगे जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं। उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 
परन्तु मेरे विचार में उनको संविधान में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। सेवा के 
अधिकारियों को हमारे नेताओं पर भरोसा रखना चाहिए कि वे अपने वचनों को 
निष्ठापूर्वक निभायेंगे। 


हमें इस सेवा पर गर्व है। परन्तु क्या यह वांछनीय है कि वे हमारे समक्ष 
शर्तें रखें कि वे इन शर्तों पर काम करेंगे? यह बहुत ३०38 चित बात है। यदि आप 
इस हद च्छेद की भाषा को पढ़ें तो आप समझ जायेंगे वे अपनी शर्तें रखना 
चाहते हैं जिन पर कि वे भविष्य में सेवा करना चाहते हैं। मैंने एक संशोधन भेजा 
था। मैंने उसे प्रस्तुत नहीं किया, क्‍योंकि मैं इस सेवा अधिकारियों को परेशानी में 
नहीं डालना चाहता। मेरे संशोधन में यह कहा गया है कि इस संविधान के निर्माण 
के पांच वर्ष बाद संसद को सेवाओं के कार्य संचालन के संबंध में कानून बनाने 
का अधिकार होगा। परन्तु मैंने उसे पेश नहीं किया, क्‍योंकि मैं नहीं चाहता कि 
सिविल सेवा के अधिकारी यह समझें कि हम उनके लिए कोई परेशानी खड़ी 
करना चाहते हैं, कि हम उन वचनों को पूरा नहीं करना चाहते जो हमने दिये 
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हैं। हम ऐसे राष्ट्र के नागरिक हैं जहां यह सिखाया जाता है कि यदि कोई वचन 
दिया जाये तो उसे निभाया भी जाना चाहिए। हमारे नेता ने हमें यही शिक्षा दी 
है और हम उस पर अमल करना चाहते हैं। परन्तु उसके साथ ही मैं यह भी 
नहीं चाहता कि सिविल सेवा के हमारे अधिकारी हमारे समक्ष शर्तें रखें। इन शब्दों 
के साथ, मैं आशा करता हूं कि प्रारूप समिति इस मामले पर पुनर्विचार करेगी। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख (मध्य प्रान्‍्त और बरार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं 
इस सभा के समक्ष यह निवेदन किये बिना नहीं कह सकता कि हमारे संविधान 
में इस प्रकार के उपबंध का रखे रहना बिल्कुल अनुचित है। ब्रिटिश सरकार या 
ब्रिटिश संसद द्वारा बनाये गये संविधानों में इस प्रकार खण्ड रखा जाना ठीक और 
अच्छा था। ही हम स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने जा रहे हैं। भारतीय 
जन अब अपने स्वयं संविधान बना रहे हैं। इन परिस्थितियों में में नहीं समझता 
कि इस प्रकार की किसी गारंटी की कोई आवश्यकता है। यदि गारंटी दी गई है, 
यदि हमने कोई वचन दिया हे, तो वह वचन काफी होना चाहिए और वह केवल 
भारतीय सिविल सेवा व अन्य प्रतिज्ञाबद्ध सेवाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र 
के लिये, हम सबके लिए है। यदि हम उस वचन का आदर नहीं करते तो संविधान 
में सम्मिलित एक ३ च्छेद पर भरोसा करके भी राष्ट्र अथवा सिविल सेवाओं को 
कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। आप अपने रास्ते से हटकर एक सेवा के लिए, 
जो वास्तव में हमारी दासता के दिनों का ही अवशेष है अलग से उपबंध करें 
और फिर उसे बिल्कल उसी रूप में सम्मिलित करें जेसाकि वह 935 के 
अधिनियम में विद्यमान है, तो यह देखने में भी अच्छा नहीं लगता। मेरे विचार 
में यह बिल्कुल अनावश्यक है। मैं नहीं समझता जैसा कि श्री सिधवा ने बताया 
है, कि सेवाओं के अधिकारी ऐसा करने के लिए वास्तव में जोर डाल रहे हों। 
में नहीं समझता कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हाल में सिविल सेवा के सभी 
अधिकारियों के साथ कोई परामर्श किया गया है अथवा उन्होंने अनुबंध सम्बन्धी 
व्यवस्था को जारी रखने के लिये कोई संकल्प पारित किया है या मांग की है 
कि उनका संविदागत सम्बन्ध अक्षुण्ण बना रहे। कम से कम मुझे इस बात की 
कोई जानकारी नहीं है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यदि उनसे पूछा 
जाये तो संभवत: वे स्वयं सबसे पहले आगे बढ़ कर कह सकेंगे कि उनको अपने 
अधिकारों के लिये किसी संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। 


दूसरे, यदि वास्तव में हम इस प्रकार का कोई उपबंध रखना ही चाहते हैं 
तो इन शब्दों को उसमें जोड़ने की क्‍या आवश्यकता हे- अनुशासनीय विषयों के 
बारे में उन्हीं अधिकारों--उनके मन, अधिकारों का जेसे कि परिवर्तित 
परिस्थितियों में सम्भव हों-”। मेरे में इस प्रकार गारंटी तो बिल्कूल समाप्त 
हो जाती है। “परिवर्तित परिस्थितियों” का क्‍या अर्थ है? यदि परिस्थितियों में परिवर्तन 
से कोई सरकार विद्यमान संविदागत सम्बन्धों अथवा दिये गये बचनों में परिवर्तन 
कर सकती हे तो गारंटी का अर्थ ही क्‍या रहा जाता हे? अपने दिये गये वचन 
से पीछे हटने के लिये किसी भी समय किसी परिस्थिति का लाभ उठाया जा 
सकता है। मेरे विचार में हमने कुछ विलक्षण स्थिति पैदा कर ली है। एक ओर 
हम सिविल सेवा के अधिकारियों को संतुष्ट रखने के इच्छुक हैं और यह कहते 
हैं कि वे बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और दूसरी ओर हमने उनको जो कुछ दिया 
है उसे वापस ले लेना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि वे इन शब्दों “जैसे कि 
परिवर्तित परिस्थितियों में संभव हो” के उपयोग से हमारे आशय को भलीभांति समझ 
जायेंगे। वास्तव में 935 के अधिनियम का अनुसरण व अनुकरण करने में हम 
अंग्रेजों से भी आगे निकल जाना चाहते हैं। भारतीय सिविल सेवा मूलतः अंग्रेजों 
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[डॉ. पी.एस. देशमुख] 


ने ब्रिटिश कार्मिकों से बनाई थी और वे प्रत्येक अवस्था में, ज्यों-ज्यों भारतीय लोगों 
के राजनीतिक अधिकारों की बात आगे बढ़ती, उन लोगों के लिये अधिक से अधिक 
गारंटी चाहते थे जो उनके देश से आये थे और इस देश में सेवारत थे। मुझे 
विश्वास हे कि कोई भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसी भी समय भारतीय कार्मिकों 
में उतनी ही रुचि नहीं रखता। उनकी रुचि ब्रिटिश कार्मिकों में ही थी और ये 
गारंटियां उन्हीं ब्रिटिश कार्मिकों के लिये ही थीं। हि. विश्वास है कि कोई भी 
भारतीय इतना देशभक्तिहीन नहीं होगा कि वह संतरे गारंटी की मांग करे और 
न ही वह इतना अनजान होगा कि उसको पता ही न हो कि उस मामले में हमारी 
सरकार का 25902 क्या होगा, कि उसको इस प्रकार दी गई गारंटी पर अधिक 
विश्वास हो, तब जब कि हम “जैसे कि परिवर्तित परिस्थितियों में सम्भव 
हों” शब्द जोड़ कर इस अनुच्छेद के समूचे प्रभाव को ही समाप्त कर हहे हें। 
वास्तव में सिविल सर्विस का इतिहास क्‍या है और उनके साथ किये गये करारों 
का मूल्य ही क्‍या है? इतिहास से पता चलता है कि यद्यपि सिविल सेवा द्ढ इरादे 
वाले लोगों की सेवा मानी जाती थी तथा भारत सरकार और सिविल सेवा के बीच 
संविदागत संबंध सर्वदा अलंघ्य माने जाते थे परन्तु कम से कम एक अवसर ऐसा 
अवश्य आया जब इस करार की शर्तों का पूरी तरह उल्लंघन किया गया। 


वर्ष 93] में स्वयं उसी ब्रिटिश सरकार को कुछ सख्ती करनी पड़ती और 
उन्होंने 0 प्रतिशत की कटौती की ओर ऐसा परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार 
पर किया गया। कुछ लोगों ने इसे स्वेच्छिक कटोती का रंग देने का प्रयत्न किया। 
वास्तव में करार की अलंघ्यता वर्ष 93। में परिस्थिति की आकस्मिकता के आगे 
टिक नहीं सकी। विगत समय में जो कुछ हुआ, उस सबको ध्यान में रखते हुए 
यह कहा जा सकता हे कि करार विषयक यह सम्बन्ध समय-समय पर बदल 
सकते हैं और इसलिए मैं इस अनुच्छेद को संविधान में सम्मिलित करना 5५७४8 
अथवा आवश्यक नहीं समझता। यदि गारंटी दिया जाना आवश्यक है जो भी 
गारंटी अपेक्षित है, वह हमने पहले ही दे रखी है। वह वापस नहीं ली गयी हे। 
किसी भी व्यक्ति ने यह 58 नहीं दिया हे कि उसे वापस ले लिया जाये या 
० दिया जाये और विचार में सिविल सेवा के लिये यह पर्याप्त होना 
चाहिये। 


महोदय, एक अन्य कारण भी है ओऔर वह यह हे कि “जैसे कि परिवर्तित 
परिस्थितियों में सम्भव हो” शब्दों को रखकर इस अनुच्छेद को सम्मिलित करने 
से एक नयी समस्या पैदा हो जायेगी जो इस समय विद्यमान नहीं हे। इस समय 
हम वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। सम्भव है कि अब से आगामी लगभग तीन 
महीने के भीतर 4500 रुपये अथवा इससे अधिक वेतन पाने वाले सभी लोगों 
के वेतन में कटोती करनी पडे। वास्तव में हमने स्वयं वेतन आयोग के प्रस्तावों 
संबंधी अपने नेक निर्णय का तिरस्कार किया है। हमने उनकी सिफारिशों को स्वीकार 
किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को 2200 रुपये या उसके लगभग राशि 
से अधिक वेतन न दिया जाये और फिर भी हमने उससे 50 से 75 प्रतिशत 
तक अधिक देने की व्यवस्था की है जो वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 
हमारे द्वारा स्वीकृत अधिकतम राशि से भी अधिक है। अतः वर्तमान वित्तीय संकट 

और हमारे द्वारा स्वीकृत सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए आगामी कुछ ही 
महीनों में हमारे लिए यह आवश्यक हो सकता हे कि हमें संसद के समक्ष जाना 
पडे और यह प्रस्ताव करना पड़े कि भारत में किसी भी व्यक्ति को इतनी-इतनी 
राशि से अधिक वेतन नहीं मिलेगा तब हमें अपनी कार्यवाही को उचित ठहराने 
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के लिए परिवर्तित परिस्थितियों के आधार का ही सहारा लेना पडेगा। हमें कहना 
पडेगा कि चूंकि परिस्थितियां बदल गई हैं अतः हम आपको 2000 रुपये से अधिक 
वेतन नहीं दे सकते। बड़े-बड़े वचन देने और बाद में उनसे मुकर जाने का क्‍या 
लाभ है। कोई लाभ नहीं, इस बात को कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि भारत 
की वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम आज जिस हिसाब से सिविल सेवा के 
कार्मिकों को वेतन दे रहे हैं आगे उस हिसाब से नहीं दे सकते। जब हम इन 
कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तब संविधान में ऐसे वचन को सम्मिलित करने 
से क्‍या लाभ होगा, जिसे हम पूरा नहीं कर सकते? अतः मेरा निवेदन है कि 
इस अनुच्छेद पर पुनर्विचार किया जाये और जहां तक सम्भव हो, इसे रोक लिया 
जाये। यदि सिविल सेवा के अधिकारी गारंटी दिये जाने पर जोर देते हैं तो उन्हें 
अवश्य दीजिए, है उसको इस प्रयोजन के लिये संविधान में सम्मिलित करने 
की आवश्यकता है। 


न्थ्री का 000 8 यनम आयंगर (मद्रास: जनरल): इस विषय में मेरे विचार 
भी उतने हो तीक्ष्ण हैं जितने कि डॉ. देशमुख व मेरे अन्य सहयोगियों के हें। 
मैं इस बात से निश्चय ही सहमत है कि यद्यपि संतुष्ट सिविल सेवा किसी देश 
के प्रशासन की आधार-स्तम्भ होती हैं, पस्नु यह सेवा विशेष जिसके लिये हम 
यह उपबंध करना चाहते हैं पिछले शासन असाधारण शक्ति से 8 सेवा थी 
और आगामी कुछ समय तक भी यह असाधारण शक्ति से युक्त ही बनी 
रहेगी। हम इस देश की आम जनता को खाना और कपड़ा उपलब्ध कराने की 
गारंटी नहीं दे पाये हैं। प्रशासन में अधीनस्थ वर्ग के लिए भी हमने कोई गारंटी 
नहीं दी है। पिछले दिनों हमने कुछ अनुच्छेद पास किये थे जिनके माध्यम से 
संविधान में यह कहा गया कि राज्य के सभी कर्मचारी सरकार के प्रसाद पर्यन्त 
ही पद मा करेंगे। जो गारंटी हम इस अनुच्छेद के अन्तर्गत दे रहे हैं वह एक 
असाधारण गारंटी है। इस गारंटी का तात्पर्य यह है कि ये बट सरकार के समय 
शासक थे और इस सरकार के समय भी शासक बने रहेंगे। यह गारंटी हमसे यह 
भूल जाने के लिए कहती है कि ये लोग, जिनमें से आज भी लगभग 400 सेवा 
में हैं, यह सोचकर ज्यादतियां करते रहे हैं कि यह देश उनका नहीं है। 


यह गारंटी उन लोगों को गारंटी देती है जो विदेशियों के हाथों की कठपुतली 
बने रहे थे। मेरे मित्र श्री कामत और उन जैसे कुछ अन्य मित्रों ने, जिनमें अपने 
दृढ़ विश्वास के अनुसार कार्य करने की हिम्मत है, इस देश की खातिर अपने 
पद त्याग दिये। वे सभी सम्मान योग्य व्यक्ति हैं जिन्होंने उस समय हिम्मत की 

और अपने भाग्य को इस देश की आम जनता के साथ जोड़ दिया जो स्वतंत्रता 
प्राप्ति के लिये जबरदस्त संघर्ष कर रही थी। यह श्रेय इस सेवा को नहीं मिल 
सकता। उन्होंने उन्हें मिलने वाले धन और वेतन की अधिक परवाह की। यूरोपीय 
सरकार, जो कुछ समय पूर्व तक हमारी शासक रही, इस देश में किसी नागरिक 
की निष्ठा पर भरोसा नहीं कर सकती थी, क्‍योंकि उनको निष्ठा और हमारी निष्ठा 
अलग-अलग थी, वे हमारे देश से भिन्‍न देश हा थे और इसीलिए उनकी निष्ठा 
भिन्‍न थी। इस देश के किसी नागरिक की इंग्लैंड के बादशाह के प्रति निष्ठा 
को धन से ही खरीदा जा सकता था। इसलिए उन्होंने जो वेतन दिए और वेतनमान 
निर्धारित किए उनकी कोई सीमा नहीं थी। गवर्नर जनरल का वेतन 2,000 रुपये 
प्रति मास रखा गया, गवर्नर का 0,000 रुपये प्रति मास और सेक्रेटरी का 4,000 
रुपये प्रतिमास रखा गया--जो हमारी राष्ट्रीय आय के अनुपात से कहीं अधिक था। 


हमारी राष्ट्रीय आय 00 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन 
की राष्ट्रीय आय 200 रुपये प्रतिवर्ष है। अमरीका की स्थिति भिन्न है। जहां तक 
वेतनों का सम्बन्ध है, वे सिविल सर्विस के अधिकारियों को विश्व के अन्य भागों 
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में दिये जाने वाले वेतनों की अपेक्षा हमारे देश में बहुत अधिक हैं। जहां तक 
राष्ट्रीय आय का सम्बन्ध है हमारी राष्ट्रीय आय सबसे कम हेै। पिछली ब्रिटिश 
सरकार को अपनी सेवा के लिये उन लोगों को खरीदना पड़ा। हमारे सर्वाधिक 
प्रतिभाशाली व्यक्ति अलग कर लिये गये और, चाहे उनका जन्म कहीं का भी हो 
ओर चाहे उनमें देशभक्ति की भावना थी या नहीं थी, पिछली सरकार ने उनसे 
वे सभी काम करवाये जो वे करवाना चाहती थी। 


परन्तु में सभा के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वे कुछ बातों को 
ध्यान में रखें जो हमारे लोगों को करनी पड़ीं। जो व्यक्ति हमारे नेता है और जिन्होंने 
इस देश की स्वतंत्रता प्राप्त की है वे कहते हैं कि उन्होंने सामूहिक रूप से और 
व्यक्तिगत रूप से इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को गारंटी दी है, चूंकि यह ब्रिटिश सरकार 
द्वारा हमारे हाथों में सत्ता सौंपे के लिए एक शर्त थी। वे विशेषकर यूरोपीय 
अधिकारियों के हितों के लिये भारतीय अधिकारियों के हित के लिये तो इतना 
नहीं, ये शर्तें चाहते थे। सम्भवतः भारतीय नौकरशाहों के हितों की रक्षा करना चाहते 
थे क्‍योंकि वे उनके प्रति निष्ठावान रहे थे और वे नहीं चाहते थे कि हमारी सरकार 
बनने के बाद उनको किसी कठिनाई का सामना करना पड़े। में इस संविधान में 
ऐसा कोई उपबंध रखने के पक्ष में नहीं हूं। हम बाद में इसको संसद के किसी 
अधिनियम में शामिल कर सकते हैं। परन्तु इसे विनियमित करने की शक्ति हमारे 
पास रहनी चाहिए। ये लोग इस देश के सर्वसत्ताधारी बनते जा रहे हैं। 


मुझे इन सब बातों की जानकारी है, परन्तु परस्पर दोषारोपण से कोई लाभ नहीं 
है जबकि हमारे अपने बडे जिम्मेदार नेताओं ने जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये 
अपना जीवन लगा दिया, यह आश्वासन दे दिया है। यह नहीं कहा जाना चाहिए 
कि हमने इस मामले में हस्तक्षेप किया और इस आश्वासन से मुकर गये। यदि 
में इस खण्ड का समर्थन करता हूं तो केवल इसी भावना से ही कर रहा हूं। मैं 
इस भावना से ऐसा नहीं कर रहा हूं कि इन सब लोगों ने हमारे समय में 
स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये हमारे देश की सेवा को हे। है यह कह सकता हूं कि 
जो माननीय सदस्य अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही 
भी है, वे यह सांत्वना रख सकते हैं, वे यह समझ सकते हैं कि इस खण्ड 
के मूल प्रारूप में प्रयुक्त शब्दावली पर उनकी आपत्ति बिल्कुल सही है। 333 
बाद में जो संशोधन किया गया है वह अधिक व्यापक नहीं है। मैं माननीय 
का ध्यान द्वितीय सप्ताह की सूची 2 में दिये गये संशोधन संख्या 4। की ओर 
दिलाना चाहूंगा। बाद में उसके स्थान पर सूची ॥ में सम्मिलित संशोधन संख्या | 
को रखा गया है और हमने इसमें थोड़ा-सा ही परिवर्तन किया है। यह संशोधन 
भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा अनुकूलित भारत शासन अधिनियम की धारा 247 
के अनुसार है। हमारे नेताओं का भी, जिन्होंने कि गारंटी दी थी, यह आशय नहीं 
था कि नये संविधान के अधीन सिविल सेवा अधिकारियों को उससे अधिक 
विशेषाधिकार प्राप्त हों जो पिछली सरकार के समय उनको प्राप्त थे। अत: उनको 
और विशेषाधिकार न दिये जाने के विचार से यह संशोधन पेश किया गया 
है। इस संशोधन में कहा गया है कि जेसा कि पिछली सरकार के समय गवर्नर 
जनरल को, परिस्थितियों के , समय-समय पर उनकी सेवा शर्तों में संशोधन 
करने के लिये नियम और बनाने की शक्ति प्राप्त्थी, अब वही शक्ति 
सरकार को प्राप्त होगी। इसलिये संशोधित खण्ड के अधीन, मेरे विचार में हमें 
अधिक परेशानी नहीं होगी। कुछ असाधारण मामले हो सके हैं जिनमें हमें हस्तक्षेप 
करना पड़॒ सकता हे, ऐसे स्थिति के लिये इसमें पर्याप्त व्यवस्था है। अतः हमें 
इस संबंध में अधिक भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। निस्संदेह, इसके बिना 
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भी हमारा काम चल सकता था। परन्तु, इन सेवाओं को ही नहीं बल्कि अन्य 
व्यक्तियों को भी, जो हमें छोड़ गये हैं, दी गयी गारंटियों और आश्वासनों को देखते 
हे में सभा के सभी सदस्यों से, जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं या उन पर 

हैं, यह अनुरोध करूंगा कि वे अपने संशोधनों पर जोर न दें और इस अनुच्छेद 
का विरोध न करें। 


महोदय, मुझे इस बात की जानकारी है कि पिछली सरकार में केवल 8 सचिव 
थे जिनका वेतन 4,000 रुपये था। अब उनकी संख्या बढ़कर 8 या 2] हो गई। 
माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि मेरे माननीय मित्र श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर 
को सेक्रेटरियट के पुनर्गटम के लिये नियुक्त किया गया था। यह मामला अभी 
उनके विचाराधीन है, मुझे विश्वास है कि यद्यपि जो गारंटी दी गई है उसके अधीन 
4,000 रुपये के वेतन को कम नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु हमारे लिये इन 
में से प्रत्येक को सेक्रेटटी के रूप में नियुक्त करना और सचिवों की संख्या 8 
से बढ़ाकर 2। कर देना अनिवार्य नहीं है। अभी भी एन. गोपालस्वामी आयंगर 
यह जाल दे सकते हैं कि हमारे देश के हित में सचिव के केवल 8 पद रहें 

और को संयुक्त सचिव गा क्त कर दिया जाये। ऐसा किया जा सकता हे। 
जो लोग गारंटी दिये जाने पर दे रहे हैं उन्हें स्वयं गारंटी मांगने में संकोच 
होना चाहिए। इस गारंटी का अर्थ क्‍या है कि उनको 3,000 रुपये के स्थान पर 
4,000 रुपये मिलने ही चाहिए। क्‍या वे जीविका के लिये काम कर रहे हैं या 
अन्यथा भूखों मर रहे हैं? अभी तक उन्होंने कोई भावभंगी अभिव्यक्ति नहीं की 
है। उन्हें यह नहीं दिखाया है कि वे स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न गणतंत्र के नागरिक 
हैं। उनको भी इस गणतंत्र की प्रगति के लिये अपनी शक्ति लगानी चाहिए। हमारा 
विचार है कि वे अभी तक अपने ही स्वार्थ पर अडे हैं। फिर भी हम असहाय 
नहीं हैं और उनकी संख्या को कम कर सकते हें। श्री गोपालस्वामी आयंगर सचिवों 
के पदों की संख्या को 2] या 8 से घटा कर 8 करने के विषय में विचार 
कर सकते हैं। इसका गारंटी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे। 


यह सिद्ध करने के लिये मेरे पास कुछ अन्य आंकड़े भी हैं कि सिविल सेवा 
के अधिकारियों की संख्या में कितनी वृद्धि हो गयी हे। हम जिस बहुत ही खराब 
समय, संकट के समय से गुजर रहे हैं उसमें यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम 
अपने हाथ में शक्ति लें अर कुछ अनावश्यक रूप से बनाए गए पदों की संख्या 
कम कर दें। पिछली सरकार के समय केवल पांच संयुक्त सचिव थे, जबकि आज 
हमारे पास 30 संयुक्त सचिव हें। प्रत्येक 8 क्त सचिव को 3,000 रुपये वेतन 
मिलता है। में ये बातें केवल आपको ही नहीं बता रहा हूं बल्कि मैं उन लोगों 
को भी बता रहा हूं जो यह समझते हैं कि उन्हें गारंटियां दी जानी चाहियें और 
उनसे उन्हें लाभ होना चाहिये। आखिर सरकार की सदभावना और आम जनता की 
सद्भावना सबसे विश्वस्त गारंटी है जिसे कोई व्यक्ति प्राप्त्कर सकता है। इस 
सद्भावना के बिना यदि वे केवल अपने वेतनों पर ही जोर देते रहे तो वे उस 
पर लम्बे समय तक भरोसा नहीं कर सकते। महोदय, संयुक्त सचिवों की संख्या 
5 से बढ़कर 30 हो गयी हे। 

एक बात और है, पिछली सरकार के अधीन कोई यूरोपीय 25 वर्ष की सेवा 
के बाद सचिव बनता था और 20 वर्ष की सेवा के बाद संयुक्त सचिव बनता 
था। अब चूंकि यूरोपीय अधिकारी चले गये हैं तो जो अधिकारी निचली सीढ़ी पर 
थे, ऐसे उप सचिव जिनका सेवा काल अभी 0-2 वर्ष का हुआ था, वे तत्काल 
संयुक्त सचिव बन गये हैं, क्योंकि उन यूरोपीयों की जगह खाली हो गई है। सिद्धान्त 
रूप में यह गलत है। हमें उनको एकाएक ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त नहीं करना चाहिए 
था। अब भी अधिक विलम्ब नहीं हुआ है। इस गारंटी के बावजूद हम उनसे कह 
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सकते हैं “आपको 3,000 रुपये वेतन पाने का पात्र बनने के लिये आपकी इतने 
वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिये।” अत: हम इस अनुच्छेद को पास भी कर दें 
तो भी हम असहाय नहीं होंगे। इस अनुच्छेद से जो कठिनाइयां हो सकती हैं उनमें 
और जिस सटीकता से ये अधिकारी धनराशि का दावा कर सकते हें उसमें 
श्री गोपालस्वामी आयंगर के सभापतित्व में नियुक्त समिति द्वारा की जाने वाली 
उपयुक्त कार्यवाही के माध्यम से कमी की जा सकती हे। 


इस सेवा के बारे में मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हम उनके पक्ष में 
एक अपवाद बना रहे हैं। हम उनकी आदत बिगाड़ रहे हैं। परन्तु आज भी मुझे 
यह कहते हुए खेद होता है कि उनमें से कुछ अधिकारियों ने अपने रवैये में परिवर्तन 
नहीं किया है। उन्होंने अपने आपको नई स्थिति के अनुसार नहीं ढाला है। वे यह 
महसूस ही नहीं करते कि वे इसी देश के अभिन्‍न अंग हैं। हम भ्रष्टाचार के 
बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। यदि किसी विभाग में भ्रष्टाचार है तो उसके लिये 
कौन जिम्मेदार है? यदि कोई विभागाध्यक्ष दृढ़ निश्चय कर ले कि वह भ्रष्टाचार 
को जड़ से उखाड़ फेंकेगा तो क्या वह ऐसा कर नहीं सकता? क्या मैं अथवा 
कोई मंत्री--जिसको प्रशासन के कार्य संचालन की कोई जानकारी नहीं है, इसकी 
जांच कर सकता है? सिविल सेवा अधिकारी अपने पदों पर कार्यरत रहने का दावा 
कर सकते हैं क्‍योंकि उनको अनुभव प्राप्त है। सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 
इस सेवा में चुना गया है, आज यदि किसी विभाग में जहां 4,000 रुपये वेतन 
पाने वाला सचिव विभागाध्यक्ष है, भ्रष्टाचार हो तो उसे स्वयं पर शर्म आनी चाहिए। 
क्या इसके लिये मैं कानून पास कराने जाऊं कि भ्रष्टाचार का अन्त होना चाहिए? 
कौन भ्रष्ट हे? यदि घर में कोई बात गलत होती है तो उसका जिम्मेदार परिवार 
के प्रबंधक को ही ठहराया जाना चाहिए। इस प्रकार हमें उनको कुछ और समय 
तक यह पुराना जत्था जब तक कार्यरत है एक हजार रुपये अधिक देने में कोई 
आपत्ति नहीं है। परन्तु इसके बदले में हम यह आशा करते हैं कि वे भ्रष्टाचार 
को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अन्यथा वे यह वेतन पाने के अधिकारी नहीं हें। 

यदि हमने संविधान में ऐसा उपबंध रखा है कि हमें संविधान में संशोधन करने 
के लिये अनिवार्यता और अधिक बहुमत की आवश्यकता होगी तो संसद में हमें 
अन्य प्रयोजनों के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होगी, नियमों व विनियमों 
के अधीन संविधान में संशोधन करने के लिये हमें सामान्य से अधिक बहुमत की 
आवश्यकता होगी। जो कुछ हमने किया है उसके बावजूद, जो आश्वासन दिये हें 
उनके बावजूद और उन्हें बड़ी ऊंची दर से वेतन दिये जाने के बावजूद, जिसे 
देने की स्थिति में हम नहीं हैं, यदि किसी विभाग में भ्रष्टाचार होता है तो हम 
जानते हैं कि उनसे कैसे निपटना है। संविधान चाहे पत्थर पर, कठोर पत्थर पर 
अमिट रूप से लिखा जाये, हम उसको भी बदल सकते हें। 


इन शब्दों के साथ, मैं सदस्यों से और सभा से भी अपील करता हूं और 
अनुरोध करता हूं कि सभी संशोधन वापस ले लिए जाएं और इस अनुच्छेद को, 
यद्यपि बिना हिचकिचाहट के नहीं, पास कर दिया जाये। 

*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुच्छेद का समर्थन करता हूं। 
मैं अपने माननीय मित्र श्री अनन्शशयनम आयंगर के भाषण को समझ नहीं पाया 
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हूं। आरम्भ में उन्होंने इस हा का विरोध किया था परन्तु किसी प्रकार बीच 
में अपनी दिशा बदल ली उसका समर्थन करना आरम्भ कर दिया। यदि मैं 
किसी अनुच्छेद के विरुद्ध हूं तो मैं उसका विरोध करूंगा, यदि मैं उसके पक्ष 
में हूं तो उसका समर्थन करूंगा। मैं दो नावों में सवार नहीं हो सकता। 


महोदय, इस अनुच्छेद का समर्थन करने का एक महत्वपूर्ण कारण मेरे मन में 
है। इस सभा के कुछ सदस्यों द्वारा संविधान में इस हक च्छेद को सम्मिलित करने 
पर आपत्ति किये जाने से मेरे मन में संदेह पैदा होता है। उनके मन में क्‍या है? 
वे इस अनुच्छेद का विरोध क्‍यों कर रहे हैं? क्‍या वे अपने दिये गये वचन को 
हक करना चाहते हैं या नहीं? जो राष्ट्र महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की बलि चढ़ा देता 
, जो अपने से वचन को पूरा नहीं करता, उसका राजनीति में कोई भविष्य 
नहीं रह जाता। कतिपय प्राधिकारियों को वचन दिया है जो सत्ता हस्तांतरण 
से पूर्व विद्यमान थे। मैं यह पूरी तरह जानता हूं कि यदि हम अपने वचन पर 
कायम नहीं रहते तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। हा इसका प्रभाव बहुत बुरा पडेगा। 
इसलिए मैं इस अनुच्छेद के पक्ष में हूं। हमने जो वचन दिया है, हमें उस पर 
कायम रहना चाहिए। 


मेरा इस अनुच्छेद के पक्ष में होने का एक अन्य कारण भी है। यदि इस 
बात की गारंटी होती कि जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को वचन दिया है वे तब तक 
सत्ता में रहेंगे जब तक कि इन सेवाओं के अधिकारी भारत सरकार की सेवा में 
बने रहते हैं, तो मैं इस 30 के पक्ष में न होता। परंतु हमने एक लोकतंत्रात्मक 
संविधान बनाया है। हम नहीं जानते कि कल हम सत्ता में रहेंगे या नहीं एक अन्य 
कारण से भी मैं इस अनुच्छेद को संविधान में सम्मिलित किए जाने के पक्ष में हूं 
वयस्क मताधिकार में मेरा कोई विश्वास नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि भविष्य 
में भारत की भावी संसद में किस प्रकार के लोग आयेंगे। अतिवाद के जोश में 
अथवा किसी 2५ सुधारवादी विचारधारा की बिना पर वे इस उपबंध को हटा 
सकते हैं जो संविधान के अनुच्छेदों में सिविल सेवा के पक्ष में रखा हे। 
इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको संविधान का अंग बना दिया जाये ताकि संविधान 
में संशोधन करना इतना सरल न होने के कारण उसे हटाना उनके लिए मुश्किल 
हो जाएगा जो हम आज अनुबंधित कर रहे हें। 

श्री त्यागी ने एक बात उठाई थी कि इस संविधान सभा ने कुछ वचन दिये 
हैं और हमें भारत की भावी संसद के स्वविवेक पर कोई रोक नहीं लगानी चाहिए। 
में कहता हूं कि हमने कोई वचन नहीं दिये। हमारे नेताओं ने कुछ वचन दे रखे 
हैं। हम उन पर दृढ़ हैं और संसद के स्वविवेक पर कोई रोक लगाने का कोई 
प्रश्न ही नहीं है क्योंकि उससे तो भावी संसद प्रभुसत्ता सम्पन्न निकाय नहीं रहेगी। 
आज हम जो कुछ कर रहे हैं। वह संसद तथा संविधान में उल्लिखित अन्य विभिन्‍न 
संस्थाओं की शक्ति का विस्तार करने या उसे सीमित करने के लिये कर रहे हैं। 
हम 502 कम सत्तासम्पन्न हैं, भावी संसद नहीं। हम कार्यपालिका, न्यायपालिका अथवा संसद 

स्वविवेक पर रोक लगा सकते हैं। हम इसी प्रयोजन के लिये संविधान का 
निर्माण कर रहे हें। 

ये विचार मेरे मन में थे और इसलिये मेरी राय यह है कि इस सभा को 
सर्वसम्मति से इस अनुच्छेद का समर्थन करना चाहिए जिससे विश्व पर यही प्रभाव 
पड़े कि हम अपने वचन के पक्के हें। यह तो केवल पहला कदम है--हम नहीं 
जानते कि हमें अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के दौरन और कितने वचन देने पडेंगे। 
एक गलत कदम हमें विनाश की ओर ले जा सकता है। यह कोई अधिक महत्वपूर्ण 
कदम नहीं है। हमें यह जानना चाहिए कि विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ अपने 
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[ श्री बृजेश्वर प्रसाद] 


सम्बन्धों के बारे में हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। इसलिए मैं इस प्रश्न 
का 48५88 से लेता हूं और इसे बहुत महत्व देता हूं। मैं पूरी तरह से इस अनुच्छेद 
पक्ष में हूं। 


*प्रो, शिब्बन लाल सक्सेना (संयुक्त प्रान्त:ः जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैंने 
इस खण्ड को निकाल देने के लिये संशोधन संख्या 2 पेश किया था। मैं इस 
अनुच्छेद को जितना पढ़ता है 2 ही अधिक हेरानी होती है कि इसको 
संविधान में सम्मिलित करने क्यों रखा गया है। यह बात तो मेरी समझ 
में आती है कि भावी संसद सिविल सेवा के पुराने अधिकारियों को सेवा की पुरानी 
शर्तों पर ही जारी रखने की अनुमति दे पे परन्तु जा बात मेरी समझ में नहीं 
आती कि जो गारंटियां उनको पहले प्राप्त थीं उन सभी गारंटियों की व्यवस्था संविधान 
में की जाये। कांग्रेस अपने आंदोलन के प्रारम्भ से ही सिविल सेवा को दृढ़ इरादे 
वाली सेवा मानती रही है जिसने हमें दास बनाया और इसकी सेवा शर्तों की ओर 
जिस प्रकार इसकी आदत बिगाड़ी गयी उसकी आलोचना करती रही है। हा ऐसी 
सेवा माना जाता था जिसको सभी हि , सुविधाएं उपलब्ध थीं। मेरे विचार में अब 
जब हम स्वतंत्र हो गये हैं तब हमें वह सब कुछ नहीं रखना चाहिए जिसकी 
हम अब तक आलोचना करते रहे हैं और हमें स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहिए 
कि उन शर्तों को जारी रखने का तनिक भी कोई कारण दिखाई नहीं देता। मुझे 
बताया गया है कि उनको कुछ गारंटियां व आश्वासन दिये गये हैं। मुझे इन किसी 
की कोई जानकारी नहीं है, परन्तु यदि ऐसा किया गया तो इस सम्बन्ध में मेरा 
सुझाव यह है कि संसद्‌ को उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, परन्तु 5 8 
संसद को किसी बात से बांधना और यह कहना कि उनको अपने कर्मचारियों की 
सेवा शर्तें तय करने का अधिकार नहीं होगा कुछ ऐसी बात है जो संसद की प्रभुसत्ता 
के लिए अपमानजनक है। 


फिर, मैं सिविल सेवा के दा अधिकारियों के काम से भी प्रसन्न नहीं हूं। 
मैं जानता हूं कि उनमें बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत त अच्छा काम 
किया हे और जो, जैसा कि एक बार सरदार ने कहा था, सोने में तोलने लायक 

परत यह बात सबके बारे में नहीं कही जा सकती और मेरी अपनी शिकायत 
यह है कि जिस प्रकार का व्यवहार वे अब तक भी कर रहे हैं उसी के कारण 
हमारे देश को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे विचार में सिविल 
सेवा के अधिकारियों के साथ अब बनाई जा रही सेवाओं--प्रशासनिक 0 हर 
से भिन्‍न तरीके का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा इससे पे दु 
होगी। उन सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। वास्तव में उनकी सेवा 
का रिकार्ड ऐसा नहीं है जैसा कि कोई चाहेगा कि वह होना चाहिए था। 
श्री अनन्तशयनम आयंगर ने बताया है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन लोगों 
ने राष्ट्र के साथ किस प्रकार धोखा किया था। इसलिये मेरे विचार में यह अनुच्छेद 
कालदोष है। इसको हमारे संविधान में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए. और इसको 
निकाल देना चाहिए। 

*थ्री छकुलधर 82 (असम-जनरल) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि 
जिस रूप में यह खण्ड है उसका समर्थन करना कठिन बात है साथ ही 
यह भी है कि हमारे उन लब्धप्रतिष्ठ नेताओं ने वचन दिये हें स्वतंत्रता 
प्राप्त करने के लिये अपने जीवन की सुख-सुविधाओं का बलिदान कर दिया और 
उनके वचनों का आदर किया ही जाना चाहिए। इसका एक दूसरा पक्ष यह है कि 
हम इस प्रकार की दुविधा में फंसे हैं। हम इस खण्ड का समर्थन इसलिए करना 
चाहते हैं कि हमारे महान नेताओं ने अपना वचन दे रखा हे, परन्तु इसके साथ 
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ही यह बात भी है कि हम अपने निर्वाचकों से कहते आ रहे हैं कि जब हमें 
स्वतंत्रता प्राप्त हो जायेगी तब हम विभिन्‍न सेवाओं के अधिकारियों के वेतन कम 
करके इतने कर दें कि वे उनका हे भुगतान कर सकें। जैसाकि श्री ब्रजेश्वर प्रसादु 
ने कहा है जो वचन दिये गये हैं उनका समर्थन करने के लिये हम बाध्य 
और हम उन्हें इस प्रकार पूरा करने के लिए बाध्य हैं कि जिससे सेवाओं के 
अधिकारियों में विश्वास की भावना पैदा हो जाये। हम भी सेवाओं के अधिकारियों 
के बारे में सोचते हैं क्‍योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनके बिना सरकार 
चलाना सम्भव नहीं होगा। वे विश्व की सर्वोत्तम सेवाओं में से का हैं और 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों में उन्होंने अपने कर्तव्य को भलीभांति निभाया है। फिर भी 
यह उनके अपने सोचने की बात है कि देश की ऐसी स्थिति है कि उनको कुछ 
बलिदान करना चाहिए और वे उन शर्तों का परित्याग कर दें जिनकी उनके लिए 
व्यवस्था की गई थी और जिन शर्तों पर वे काम करना चाहते थे, सर्व सुख-सुविधा 
सम्पन्न इस सेवा की आदत ली कमीशन ने अपनी अधिक बिगाड़ दी और तब 
भी हम चिल्लाते रहे। अत: हमने यदि कोई वचन दिये हैं तो हमें उनका पालन 
करना चाहिए जैसाकि श्री आयंगर ने कहा कि खाद्यान्न के बारे में हम कोई वचन 
नहीं दे सके और फिर भी हम इस मामले में वचन दे रहे हैं। क्या हम उचित 
8. रहे हैं? क्‍या हमारे लिए अर्थव्यवस्था समिति की सिफारिशें लागू 0 35223 अनिवार्य 
नहीं है? श्री आयंगर ने एक दिन कहा था कि समिति ने अनेक बातों की सिफारिश 
की है परन्तु हमने उनको क्रियान्वित नहीं किया है। क्या जनता को दी गयी गारंटियों 
को पूरा करना हमारे लिए अनिवार्य नहीं हे? 


यदि हम सभी परिस्थितियों पर दृष्टिपात करें तो हमें बेतनों में वृद्धि करना 
बंद कर देना चाहिए और इस मामले में हमें पाकिस्तान के आदर्श 2 
करना चाहिए। उन्होंने वेतन में केवल 30 प्रतिशत की वृद्धि की हे वे 
लोग अधिकारी थे। जब कोई व्यक्ति संयुक्त सचिव बनता है तो उसे 3000 रुपये 
मिलते हैं। इतनी राशि क्‍यों दी जानी चाहिए? यदि उसके वेतन का 30 प्रतिशत 
उसे और दे दिया जाये तो वह पर्याप्त होना चाहिए। गारंटी या प्रतिज्ञा के सही-सही 
शब्दों की मुझे जानकारी नहीं है, परन्तु में श्री शिब्बन लाल सक्सेना के साथ सहमत 
हूं कि संविधान में कोई ऐसा उपबंध नहीं करना चाहिये जो भीवी पीढ़ी के हाथ 
बांध दे। अनेक मामलों में मैं श्री अनन्तशयनम आयंगर द्वारा कही गई बातों से 
सहमत हूं और मैं आशा करता हूं कि प्रारूप समिति इस पर विचार करेगी और 
करेगी कि इस अनुच्छेद में इस प्रकार संशोधन किया जाये कि यह भावी 
के लिये कोई बन्धनकारी न हो। 


“बाबू राम नारायण सिंह (बिहार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी सभा 
के समक्ष विचार के लिये ऐसे मामले आ जाते हैं जिनका समर्थन करना बहुत 
कठिन हो जाता है। फिर भी मेरा इरादा विचाराधीन उपबंध का विरोध करने का 
नहीं है, क्‍योंकि राष्ट्र की ओर से सिविल सेवा के अधिकारियों को गारंटी दी गई 
है कि उनके हितों की सुरक्षा की जायेगी और उनकी परिलब्धियों तथा विशेषाधिकारों 
में जिनके वे अब तक अधिकारी थे, कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। वास्तव 
में उनको हर प्रकार का आश्वासन दिया जा रहा है। परन्तु मेरी समझ में यह 
नहीं आ रहा है कि इस समय इस प्रकार की गारंटियां दिये जाने की क्‍या 
आवश्यकता है। इन आश्वासनों की उस समय आवश्यकता हो सकती थी जब अंग्रेज 
हमारे देश सा गये थे क्‍योंकि तब सिविल सेवा के अधिकारियों को अपने भविष्य 
के बारे में शंका थी कि कहीं उनको सेवा से हटा न दिया जाये। परन्तु अब 
तो इस प्रकार की कोई शंका नहीं है। स्थिति बिल्कुल बदल गयी है। अब वे 
महसूस करने लगे हैं कि देश का प्रशासन उनके बिना नहीं चल सकता है। इसलिये 
इस समय इस प्रकार की गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं है। 


हर 
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[बाबू राम नारायण सिंह] 


फिर भी यदि आप उनको गारंटियां देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा किये जाने 
में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु हमें यह पता होना चाहिए तथा मैं यह और कह 
दूं कि इस सभा के प्रत्येक सदस्य को अपने हृदय में यह बात नोट कर लेनी 
चाहिए कि कुछ समय पूर्व इन्हीं सेवाओं ने अंग्रेजी शासन के बने रहने में उनकी 
सहायता की थी, उनके द्वारा हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, हमारा दमन 
किया जाता था और हमें जेलों में भेजा जाता था। मैं यह कहना चाहता हूं कि 
हमारे देश में सिविल सेवा के अधिकारी यहां ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। परन्तु 
अब उनको समझ लेना है 2 अब हमें किसी का शासन नहीं चाहिए। अब 
हमने स्वराज्य पा लिया हे स्थापित कर दिया हे। स्वराज्य में, सिविल सेवा 
के अधिकारियों को जनता को आश्वासन देना चाहिए कि वे ईमानदारी के साथ 
देश की सेवा करेंगे। अपनी ओर से हम उनको यह आश्वासन देते हैं कि उनका 
भविष्य सुरक्षित रहेगा, परन्तु उनकी ओर से कोई आश्वासन नहीं आ रहा कि वे 
ईमानदारी से देश की सेवा करेंगे और प्रशासन में भ्रष्टाचार नहीं होगा। अब सभी 
इस बात को जानते हैं कि उनके व्यवहार में लेशमात्र भी परिवर्तन नहीं आया 
है और अब भी वे वैसे ही हैं जेसे पहले थे। 


पहले--मैं दो वर्ष हक की बात कर रहा हूं--वे सोचते थे कि वे देश के 
मालिक हैं, वे मालिक हो रहेंगे ओर जनता पर शासन करते रहेंगे। यही मानसिकता 
उनमें आज भी काम कर रही है। अब चूंकि अंग्रेज चले गये हैं और जनता की 
लोकप्रिय सरकार बन गयी है तो सिविल सेवा के अधिकारियों को भी अपना व्यवहार 
और दृष्टिकोण बदलना चाहिए, जिससे जनता यह महसूस स करे कि वे जनता का 
दमन करने और उस पर शासन करने के लिए नहीं हैं, बल्कि उनकी सेवा व 
रक्षा करने के लिए हें। प्तु मुझे खेद है कि उनके द्वारा इस आशय का कोई 
आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। में यह निवेदन कर दूं कि श्री अनन्तशयनम आयंगर 
द्वारा व्यक्त किये गये विचार बिल्कुल सही हैं। हमें इस बात पर भी विचार 
करना होगा कि ये लोग कहां तक ठीक से जनता की सेवा और रक्षा कर सकते 
हैं। सिविल सेवा के अधिकारियों को समझ लेना चाहिए कि उन्होंने अपने आपको 
अभी तक नहीं बदला है और जब तक वह अपने आपको नहीं बदलते तब तक 
संविधान में उनकी रक्षा के लिए दी जाने वाली गारंटियों का कोई अर्थ नहीं होगा। 
उनको राष्ट्र की ईमानदारी से सेवा करनी होगी और ऐसा करने के लिए उनको 
जनता की इच्छाओं का आदर करना होगा। उन्हें यह बात नोट करनी होगी कि 
जब तक वे अपनी अत्यन्त पुरानी नीति व व्यवहार नहीं बदलेंगे तब तक संविधान 
से उनके लिये दी गयी गारंटियों से उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। 


मुझे अधिक और कुछ नहीं कहना है सिवाय इसके कि मैं आशा करता हूं 
कि वे अपने कार्यों व व्यवहार से देश की सेवा करेंगे और अपने आपको सदा 
लिए का सेवक समझेंगे, मालिक नहीं। अब उन्हें मालिकपन का विचार छोड देना 
चाहिए। 


“माननीय सरदार बल्‍लभभाई जे. पटेल (बम्बई-जनरल): महोदय, मुझे इस 
बात से दुख हुआ है कि श्री अनन्तशयनम आयंगर जैसे वरिष्ठ सदस्य, जो कि 
इस सभा के एक जिम्मेदार सदस्य हैं और जो कि सभा के उपाध्यक्ष भी हैं, यह 
सोचते हैं और अपनी यह राय अभिव्यक्त करते हैं कि सिविल सेवा के अधिकारी 
गत दो या तीन वर्षों से बड़ी कठिन स्थिति में प्रशासन का कार्य चला रहे हें 


और साथ ही यह भावना भी संजोये हुए हैं कि वे अधिकारी हमारे देश के शत्रु 
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हैं। यदि ऐसी बात है तो यह उनका, अथवा वैसे ही विचार रखने वाले लोगों 
का काम था कि वे पहले एक संकल्प प्रस्तुत करते कि उन अधिकारियों की सेवाएं 
समाप्त कर दी जायें और फिर शून्य में प्रशासन को चलाते--क्योंकि उनके विचार 
में कांग्रेसनन अथवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को छोड़कर उन अधिकारियों का स्थान लेने 
के लिये कोई अन्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे। मुझे बहुत दुख हुआ है कि जिन 
लोगों से हमने काम लेना है, हम उन्हीं के साथ निरन्तर झगड़ रहे हैं। यदि यही 
बात है तो हम देश की सेवा नहीं कर रहे हैं बल्कि भारी अनिष्ट कर हहे हें। 


उन्होंने कहा कि यह गारंटी नहीं दी जानी चाहिए थी। वह अब तक क्‍या 
करते रहे हैं? जिन लोगों के ऐसे विचार हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह 
गारंटी किसी 8 प्त तरीके से तो नहीं दी गई थी। ब्रिटिश सरकार के साथ जो 
भी व्यवस्था गई थी वह ओर प्त तरीकों से तो नहीं की गई थी, किसी एक 
व्यक्ति द्वारा तो नहीं की गई थी, वरन्‌ हमारे प्रतिनिधियों द्वारा, राष्ट्र के मान्यता 
प्राप्त प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी। जब श्री हेंडरसन यहां पर सेवाओं के अधिकारियों 
सम्बन्धी मामले का समाधान करने के लिये आये थे तो उन्होंने मेरे साथ विस्तृत 
चर्चा की थीं। उन्होंने कहा था कि सत्ता हस्तांतरण से पूर्व ऐसी व्यवस्था की जानी 
चाहिये जिससे पार्लियामेंट इस बारे में पूरी तरह संतुष्ट हो जाये-कि सत्ता का 
हस्तांतरण तभी होगा जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के साथ समझौता है, सदस्यों को 
गारंटियां दे दी जायेंगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सेवाओं के 50 प्रतिशत से अधिक 
सदस्य यूरोपीय अथवा ब्रिटेन के थे और शेष भारतीय थे। तब उन्होंने सुझाव दिया 
था कि भारत ओर रंग्लैंड के बीच इस संबंध में एक समझोता होना चाहिए। यह 
भी सुझाव दिया गया था कि यदि वे सर्विसेज को छोड़ते हैं, क्‍योंकि वे भारतीय 
प्रशासन में सेवा नहीं करना चाहेंगे, तो उनको 288: आवजा दिया जाना चाहिये 
और यह कि उन्हें, है 23 पातिक पेंशन भी दी जानी । सत्ता हस्तांतरण के प्रश्न 
पर विचार करने से उनकी पद-स्थिति, उनका समयबद्ध वेतनमान आदि सभी 
बातों का समाधान किया जाना था। मैंने काफी लम्बी बातचीत की थी। उस समय 
मुसलमानों और गैर-मुसलमानों की संयुक्त सरकार थी। उस समय एक अखिल भारत 
सरकार थी और इस बातचीत से कुछ निष्कर्ष निकले थे जो मंत्रिमंडल के समक्ष 
रखे गये थे--उस समय संयुक्त मंत्रिमंडल था---और उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया 
था। फिर वे निष्कर्ष पार्लियामेंट को भेजे गये और वे वहां पर स्वीकार कर लिये 
गये। अनेक यूरोपीय, जो यहां पर सेवाओं में थे, अब छोड़कर चले गये हें, परन्तु 
जब बातचीत चल रही थी तो मैंने उनसे कहा था वे भारतीय व्यक्तियों का मामला 
हम पर छोड़ दें और हम जैसा न्यायोचित समझें उनके साथ व्यवहार करेंगे, हम 
उन पर विश्वास करेंगे और वे हम पर विश्वास करेंगे और अन्त में वे कुछ शर्तों 
पर सहमत हो गये। 


अब मैं यह बताना चाहता हूं कि जब हम यह व्यवस्था कर रहे थे तब किसी 
व्यक्ति ने कोई आपत्ति नहीं की थी, परन्तु यदि उनको हम पर संदेह था तो उस 
समय उनके लिये इस बात की काफी गुंजाइश थी कि वे सामने आते और बाहर 
की एजेंसियों से कुछ अच्छी शर्तों कर काम कराते। अब भी यदि आप उनको 
नहीं रखना चाहते तो आप विकल्प ढूंढ लीजिए, उनमें से बहुत से लोग चले जायेंगे, 
उनमें से योग्यतम व्यक्ति तो चले ही जायेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता 
ः कि मैंने उनके साथ इस कठिन समय में काम किया हे--मैं 8 

साथ बोल रहा हं--मैं कहना चाहता हूं कि देशभक्ति, निष्ठा, अमान और 
योग्यता के मामले मे आपको उनका विकल्प नहीं मिल सकता। वे उतने ही 
अच्छे हैं जितने कि हम हैं और इस सभा में, सार्वजनिक रूप से, अपमानजनक 
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[माननीय सरदार बलल्‍लभभाई जे. पटेल] 


शब्दों में उनकी निन्‍्दा करना और इस प्रकार उनकी आलोचना करना अपना और 
देश का अनिष्ट करना है। यह मेरा सोचा समझा हुआ मत हे। 


अब मैं कुछ अन्य तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिनसे आप संतुष्ट 
हो जायेंगे कि गारंटियां क्यों दी गई थीं। आपने देखा था, पंजाब में क्‍या हो रहा 
था। पांच जिलों में जहां तबाही मची हुई थी, पांच अंग्रेज अधिकारी सत्ता में थे 
और कुछ नहीं किया जा सका। मैंने गुड़गांव के जिला मजिस्ट्रेट को स्थानान्तरित 
करवाने का प्रयत्न किया। परन्तु मुझे सफलता नहीं मिली और वहां एक ब्रिटिश 
अधिकारी ने प्रमुख कांग्रेसजनों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनकी कोई गलती 
नहीं थी और उनको जेल में, बन्धकों के रूप में, बन्द कर दिया। वह इतना अक्खड 
था कि बार एसोसिएशन के प्रेसीडेंट द्वारा उसके समक्ष ० त आवेदन पर उसने 
लिख दिया कि वे लोग निर्दोष थे, कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए 
था और उनको तत्काल रिहा कर दिया जाये, कि वे लोग बन्धक के रूप में रखे 
गये थे। उसके काम करने का यह तरीका था। मुझे यह जानकारी गहरा धक्का 
लगा और मैं गुड़गांव गया। रास्ते में मैंने उसे आते देखा और मैंने उससे पूछा 
“क्या आपने बन्धक के रूप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है?” उसने उत्तर 
दिया “नहीं तो, आपको किसने बताया है?” सौभाग्य से मेरे पास वह दस्तावेज 
था जिस पर उसने 3828 किया था ओर मैंने वह उसे दिखा दिया। उसने कहा 
“यह आपको कैसे 2” मैंने कहा, “प्रश्न यह नहीं है। यह आपका पृष्ठांकन 
है या नहीं?” उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, मैंने पंजाब के तत्कालीन गवर्नर 
को लिखा, मैंने वाइसराय से भी इस बारे में चर्चा की परन्तु मुझे उसको हटाने 
में बहुत कठिनाई हुई। और आप जानते हैं कि जा इगांव तथा अन्य जिलों में किस 
प्रकार तबाही मची हुई थी। यह हालत पंजाब में ही नहीं थी, अन्य स्थानों पर 

ऐसी अनेक घटनाएं हो रही थीं। उस समय आशंका की स्थिति बनी हुई थी 
और हम भारत को खो भी सकते थे। तब हमने इस बात पर जोर डाला कि 
हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि सत्ता का हस्तांतरण तत्काल हो जाना चाहिए, 
चाहे कुछ भी हो, और फिर हमने त्याग-पत्र देने का निर्णय किया। उस समय लॉर्ड 
माउंटबेटन भारत में आये। 


मैं आपको यह अंदरूनी इतिहास बताता हूं जिसे कोई नहीं जानता। जब हम 
एक ऐसी अब्स्था में हर गये कि शासन हमारा सब कुछ चला जाता, तब मेंने 
अन्तिम चारे के रूप में के विभाजन को स्वीकार किया था। सरकार में हमारे 
पास पांच या छः: सदस्य थे--मुस्लिम लीग के सदस्य। उन्होंने अपने आपको ऐसे 
सदस्यों के रूप में स्थापित कर लिया था जो देश का विभाजन कराने के लिये 
ही आये थे। उस अवस्था में हमने विभाजन के विकल्प को स्वीकार किया था। 
हमने निर्णय किया कि इस शर्त पर विभाजन माना जा सकता है कि पंजाब का 
विभाजन किया जाये--वे सारा पंजाब चाहते थे--कि बंगाल का विभाजन किया जाए-- 
वे कलकत्ता और सारा बंगाल चाहते थे। श्री जिन्‍्ना कटा-छंटा पाकिस्तान नहीं चाहते 
थे, परन्तु उन्हें भी यह मानना पड़ा। हमने कहा कि इन दो प्रान्तों का विभाजन 
किया जाना चाहिए। मैंने एक ओर शर्त रखी कि यदि इस बात की गारंटी दी 
जाये कि ब्रिटिश सरकार देशी रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी तो दो 
महीने की अवधि में सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाना चाहिए और उस अवधि 
के भीतर पार्लियामेंट को एक अधिनियम पास कर देना चाहिए। हमने कहा “हम 
इस मामले के साथ स्वयं निपटेंगे, इसको हम पर छोड़ दो, आप किसी का पक्ष 
मत लो। सर्वोपरि सत्ता का अब अन्त होने दीजिए, आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
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से किसी भी प्रकार से इस मामले को पुनर्जीवित न करें। आप हस्तक्षेप मत कीजिए। 
हम अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। राजा-महाराजा हमारे हैं और हम उनके 
साथ निपट लेंगे।” उन शर्तों पर हमने विभाजन की बात स्वीकार की थी और 
उन्हीं शर्तों पर दो महीने के भीतर पार्लियामेंट में विधेयक पास किया गया था 
और सभी तीनों पक्षों ने उस पर सहमति व्यक्त की थी। ब्रिटिश पालियामेंट के 
इतिहास में कोई दृष्टांत दिखा दीजिए जिसमें दो महीने के भीतर कोई विधेयक 
पास किया गया हो। परन्तु इस मामले में यह किया गया। उसी के परिणामस्वरूप 
इस पार्लियामेंट का जन्म हुआ। 


अब आप कहते हो कि नेताओं ने ये गारंटियां क्‍यों दीं? इसलिए दीं कि आपको 
इसी बात को लेकर अपने नेताओं की आलोचना करने का अवसर मिल सके और 
क्या? आप एक महान देश की संसद के जिम्मेदार सदस्य हैं। इस संसद के नेता 
को अमरीका ने आमंत्रित किया है जो कि बहुत बड़ा सम्मान हैं जो उनको दिया 
जा सकता था। उनका बहुत आदर व सम्मान किया गया है। वे उनको हर प्रकार 
के सम्मानित कर रहे हैं। आप यहां पर कहते हो “नेताओं ने ये आश्वासन क्‍यों 
दिये?” बीते समय को याद कीजिए। उसको आप भूल क्‍यों जाते हैं? क्‍या आपने 
हाल ही का अपना इतिहास पढ़ा है? 


ऐसी बातें करने का क्‍या लाभ हे कि जब हम जेलों में थे तब सेवाओं के 
ये लोग नौकरी कर रहे थे? में स्वयं गिरफ्तार किया गया था, मैं अनेक बार गिरफ्तार 
किया गया हूं। परन्तु उससे सेवाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के प्रति मेरी 
भावनाओं में कभी कोई अन्तर नहीं पड़ा है। मैं कलंकियों का समर्थन नहीं कर 
रहा, वे तो हो सकते हैं। परन्तु क्या सेवाओं के अधिकारियों में बहुत से लोग 
ईमानदार नहीं हें? परन्तु आप उनके लिए कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? मैं 
इस सभा के रिकार्ड के लिए यह कहना चाहता हं कि यदि गत दो या तीन 
वर्षों में सिविल सेवाओं के अधिकांश अधिकारियों ने देशभक्ति की भावना से और 
निष्ठा से काम नहीं किया होता तो यह संघ समाप्त हो गया होता। डॉ. जॉन मथाई 
से न वह उनके साथ गत पखवाडे से आर्थिक मामलों के बारे में कार्य कर 
रहे थे। आप उनकी राय लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि सेवाओं के प्रति 
उनकी भावना क्‍या है। आप सभी प्रान्तों के प्रीमिययों से पूछिए। क्‍या कोई भी 
प्रीमियय सिविल सेवा अधिकारियों के बिना काम करने को तैयार है? वह तत्काल 
त्याग-पत्र दे देगा। 23 नहीं है। हमारे पास सिविल सेवा के बचे हुए 
कुछ ही अधिकारी थे। उन थोडे से व्यक्तियों के साथ बहुत कठिन कार्य 
चलाया है। यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस सेवा के बारे में इस लहजे में बोले 
तो उसको इस बात का निर्णय करना होगा कि क्‍या उसके पास कोई विकल्प 

और फिर वह जिम्मेदारी ले ले। यह कांग्रेस का कोई प्लेटफार्म नहीं है। यह 
कहा जाता है कि कराची में पारित एक संकल्प में हमने मंत्रियों को 500 रुपये 
देने का वचन दिया था। अब कराची और दिल्ली में बहुत दूरी हो गई है। अब 
स्थिति बदल गई है। आप 45 रुपये प्रतिदिन चाहते हैं और वह भी कर-मुक्त। 
आज 500 रुपये की बात करने का कया लाभ हे? यह बहुत गलत बात है। 


परन्तु मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यदि भारत सरकार को सेवा के 
बिना गांधी दर्शन के आधार पर चलाना है तो मैं समूची व्यवस्था को बदलने के 
लिए तैयार हूं। आज आप सेना पर 60 से 70 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च 
करते हैं। क्या आप इस व्यवस्था को बदलने के लिए तैयार हैं? यदि आपके पास 
प्रबल सैन्य शक्ति नहीं होगी तो कल एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक समूचे 
भारत पर कोई अन्य देश कब्जा कर लेगा। 
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833 को, जो एक खण्डित सेवा रह गई थी, समुचित स्तर पर लाया गया 
है वह बहुत दक्षतापूर्वक कार्य कर रही है। प्रत्येक प्रान्‍्त के पुलिस विभागाध्यक्ष 
इस गारंटी के अन्तर्गत आते हैं। क्‍या आप इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं? 
क्या 2 80 कांग्रेस स्वयंसेवकों को कैप्टन नियुक्त करेंगे? आपका क्‍या करने 
का विचार हे? 


जब इस प्रकार की संसद में सदस्य, वरिष्ठ सदस्य, इस लहजे से बोलते हैं 
तो मुझे दुख होता है। मैं आपका ध्यान भारत स्वतंत्रता अधिनियम की ओर दिलाना 
08 जिसके कारण यह संसद अस्तित्व में आई और आपको, पता चला कि 

| गारंटियां शामिल की गई हेैं। जब पार्लियामेंट में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 
पास किया जाना था तो उसका प्रारूप यहां भेजा गया था। राष्ट्‌ के नेताओं को 
आमंत्रित किया गया था, वहां मंत्रिमंडल था, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आपके अध्यक्ष 
थे और आपके विद्यमान नेता वहां पर उपस्थित थे। महात्मा गांधी भी वहां मौजूद 
थे। प्रत्येक धारा पर बारीकी से विचार किया गया और प्रारूप का जज 8 मोदन कर 
दिया गया। तत्पश्चात्‌ वह पार्लियामेंट में पास किया गया। उससे पहले ये गारंटियां 
सभी प्रान्तों को भेजी गई थीं। सभी प्रान्त उन पर सहमत हो गये थे। इस बात 
पर भी सहमति हो गई कि उनको संविधान सभा के नये संविधान में भी सम्मिलित 
किया जाये। गारंटी वाली बात का एक पक्ष यह हे। क्‍या आपने इस इतिहास को 
पढ़ा है? अथवा क्‍या आप, जबसे आपने इतिहास बनाना आरम्भ किया है, हाल 
ही के इतिहास की परवाह नहीं करते। यदि आप करते हैं तो में आपको बता 
दूं कि आपका भविष्य अंधकारमय है। आपने जो वचन दिया है, उस पर कायम 
रहना सीखिए और एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते मैं आपको ता ः कि 
उन साधनों से झगड़ा मत करो जिनके साथ मिलकर आप काम करना हैं। 
जिनके साथ मिलकर आप काम करना चाहते हो उनके साथ झगड़ा करना खराब 
बात है। उनसे काम लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का प्रोत्साहन 
चाहता है। यदि सबके सामने किसी व्यक्ति की आलोचना की जाए या उसकी 
हंसी उड़ाई जाए तो वह काम नहीं करना चाहेगा। इस प्रकार आपको कोई भी 
काम करके नहीं देगा। इसलिये आप एक ही बार हमेशा के लिये निर्णय कर 
लीजिये कि आपको इस सेवा की आवश्यकता है या नहीं? यदि आपने विचार 
कर लिया है और मेरे द्वारा दिये गये वचन के (88 द्‌ इस सेवा को समाप्त कर 
देने का निर्णय किया हे तो में यह सोच कर इन सेवाओं को अपने साथ ले जाऊंगा 
ओर चला जाऊंगा कि राष्ट्र का मत बदल गया हे। 


इस सेवा के अधिकारी अपनी जीविका अर्जित कर लेंगे। वे योग्य व्यक्ति हैं। 
उनका प्रशिक्षण भिन्न वातावरण में हुआ था। मैं इस सेवा के पच्चीस वर्ष की 
सेवा वाले एक वरिष्ठ सदस्य को जानता हूं जो उच्चतर शिक्षा व सिविल सेवा 
में प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड गया था और उसने लगभग 50 हजार रुपये खर्च 
किये थे। उसने ऋण लिया था, उसके पास धन नहीं था। परन्तु भारत के युवकों 
का सिविल सेवा के प्रति आकर्षण है। वह वहां पर गया, विशिष्ट अंकों से उत्तीर्ण 
हुआ और स्वदेश लोटा। उसने बड़ी योग्यता से व बहुत त निष्ठा के साथ तत्कालीन 
सरकार की और बाद में वर्तमान सरकार की सेवा को। उसका काम सरकार की 
सेवा करना है---उसकी वह सेवा कर रहा है। उसमें देशभक्ति की भावना विद्यमान 
है। प्रायः उसको कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता था जब उसे तत्कालीन 
सरकार के आदेशों का पालन करते हुए कांग्रेसजनों के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ती 
थी, उनको जेल में डालना पड़ता था अथवा अन्य ऐसा कुछ करना पड़ता था। 
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परन्तु वह एक निश्चित सीमा के आगे नहीं जा सकता था। अब आज 25 वर्ष 
की सेवा के अन्त में उसके पास केवल दस हजार रुपये शेष हैं और जब वह 
मरेगा तो उसकी पत्नी व बच्चों को भविष्य निधि की थोड़ी सी राशि मिलेगी। 


ये परिस्थितियां हैं जिसमें सिविल सेवा के बहुत से लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त 
किया, यहां आये और सेवा की। अब हम कह सकते हैं “बहुत अच्छा, उन्होंने 
यह यह सब कुछ खुली आंखों से किया था, अब उनको कष्ट भोगने दो।” ऐसी 
अवस्था में आपको उनका विकल्प तैयार करने के लिये इरादा करना होगा। हमारे 
पास एक विकल्प पहले ही है। हमने भारत में ही एक प्रशिक्षण स्कूल स्थापित 
कर दिया हे, हमने एक संवर्ग बनाया है, प्रान्तों ने तत्संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन 
कर दिया है। आप यह सब कुछ जानते हें। 


यदि आप एक दक्ष अखिल भारतीय सेवा चाहते हैं तो में आपको सलाह जद 
कि सिविल सेवा के अधिकारियों को स्वतंत्रता से अपनी बात कहने दीजिए। 
आप मुख्य मंत्री (प्रीमियर) हैं तो आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि आप अपने 
सेक्रेटरी] अथवा चीफ सेक्रेटरी या अपने अधीन कार्यरत अन्य सेवाओं के अधिकारियों 
को निर्भीक होकर व निष्पक्ष रूप से अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति दें। 
परन्तु आजकल मैं एक प्रवृत्ति देखता हूं कि अनेक प्रांतों में सेवाओं को भड़काया 
जाता है और उनसे कहा जाता हे “ शा आप सेवा करने वाले हो, आपको हमारे 
आदेशों का पालन करना ही चाहिये।” यदि आपके पास एक अच्छी अखिल भारतीय 
सेवा नहीं है, जिसमें सेवा करने वाले लोग अपना मत व्यक्त करने में स्वतंत्र हों 
और उनके मन में सुरक्षा की भावना हो कि आपने जो वचन दिया है, आप उस 
पर कायम रहेंगे और यह कि अन्ततोगत्वा हमारी संसद है, जिस पर हमें गर्व होना 
चाहिए, जहां उनके अधिकार व विशेषाधिकार सुरक्षित रहेंगे तो यह संघ समाप्त 
हो जायेगा--संयुक्त भारत का अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि आपको यह मार्ग नहीं अपनाना 
तो अब संविधान के उपबंधों का पालन मत कीजिए। इसके स्थान पर 
कुछ और अपना लीजिए। कांग्रेस संविधान लाइए अथवा कोई अन्य संविधान लाइए 
या आर.एस.एस. संविधान लाइए। जो भी आपको पसन्द हो लाइये--परन्तु इस 
संविधान का परित्याग कर दीजिए। इस संविधान का पालन तो एक ऐसी सेवा के 
व्यूह द्वारा किया जाएगा जो देश को अखण्ड बनाये रखेगी। इस संविधान में अनेक 
बाधाएं हो सकती हैं जिससे हमारा मार्ग अवरुद्ध हो सकता है, परन्तु उसके बावजूद 
हम सबने मिलकर विचार-विमर्श करके यह निर्णय किया है कि हम संविधान का 
हि 2 रखेंगे जिसमें इस प्रकार की सेवा की व्यवस्था होगी जो देश को नियंत्रण 
रखेगी। 


जैसाकि मैंने आपको बताया, यह करार ओर ये गारंटियां प्रान्तों को तथा सेवा 
के प्रत्येक सदस्य को भेजी गयीं थी। उस करार पर सहमति व्यक्त की गयी और 
प्रान्‍्तों ने उस पर हस्ताक्षर किये। उन्होंने--उन दोनों ने इसे स्वीकार किया है। क्‍या 
आप अब रा बातों से पीछे हट सकते हें? क्‍या नई संसद में नेतिकता का कोई 
स्थान नहीं हे? क्‍या नयी स्वतंत्रता का प्रारम्भ हम इसी प्रकार करेंगे? मैंने ऐसे लोगों 
को देखा हे जो आज भी इस सेवा के बारे में उसी रूप में अपनी राय व्यक्त 
करते हैं जिसमें कि वे पुराने जमाने में व्यक्त करते थे जब इस सेवा के 50 
या 60 प्रतिशत अधिकारी अंग्रेज होते थे जो इस सेवा पर छाये हुए थे और इस 
सेवा के भारतीय अधिकारियों को अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी 
और वे स्वतंत्र नहीं थे। आज मेरा सचिव एक ऐसा टिप्पण लिख सकता है जो 
मेरे विचारों से मेल न खाता हो। मैंने अपने सभी सचिवों को यह स्वतंत्रता दे 
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[माननीय सरदार बल्‍लभभाई जे. पटेल] 


रखी है। मैंने उससे कह रखा है “यदि आप किसी भय के कारण ईमानदारी से 
अपनी राय व्यक्त नहीं करते तो इससे आपके मंत्री को अप्रसन्‍नता होगी, ऐसी स्थिति 
में अच्छा यह होगा कि आप चले जायें। मैं अन्य सचिव ले जाऊंगा।” मैं राय 
की स्पष्ट अभिव्यक्ति पर कभी अप्रसन्न नहीं होऊंगा। अंग्रेज अंग्रेजों के साथ इसी 
प्रकार का व्यवहार करते थे। अब हम जिम्मेदारी से अपना-अपना योगदान करते 
हैं आपने इस जिम्मेदारी को निभाने में अपना योगदान देने पर सहमति व्यक्त की 
है। उनमें से अनेक व्यक्तियों के बारे में, जिनके साथ मैंने काम किया है, में 
निस्संकोच कह सकता हूं कि वे उतने ही देशभक्त, निष्ठावान व ईमानदार हैं, जितना 
कि में स्वयं हे जो यह सोचते हें कि नेताओं ने ये गारंटियां देने में गलती 
की है वे मन को नहीं समझते, वे नहीं जानते कि क्‍या हुआ होता। वे 
अब भी कुछ नहीं जानते। अब भी कठिन समय हमारे आगे है। बहुत कठिन 
परिस्थितियों में की गयी सुरक्षा व्यवस्था में हम यहां पर बातें कर रहे हैं। ये लोग 
माध्यम हैं। इनको हटा देने की स्थिति में मुझे समूचे देश में अराजकता की तस्वीर 
के अलावा कुछ नजर नहीं आता। मेरी कठिनाई यह है कि हमारे पास व्यक्तियों 
की कमी हे। प्रान्तों की भी यही कठिनाई है और वे अधिक व्यक्ति भेजने की 
मांग कर रहे हैं। हमने लगभग 300-400 व्यक्तियों की भर्ती के लिए एक विशेष 
आयोग किया है। हाल ही में उनका चयन किया गया है। उनका चयन 
भारतीय सेवा संवर्ग में से नहीं किया गया। उनको कोई हे भव नहीं है। 
परन्तु फिर भी हम कार्य कराने के माध्यम चाहते हैं। वे इन लोगों से सीख लेंगे। 


अब आप क्‍या करना चाहते हैं? आप निर्णय कीजिए। मेरी आपको यह सलाह 
है कि संसद के सभी सदस्यों को सेवाओं का समर्थन करना चाहिए, सिवाय उस 
मामले के जिसमें सेवा के किसी सदस्य ने दुर्व्यवहार किया हो या अपने कर्तव्य 
पालन में गलती की हो या अपने कर्तव्य पालन से जी चुराया हो। ऐसे मामले 
को मेरे ध्यान में लाइये। मैं किसी को नहीं 5 गा, चाहे वह कोई भी हो। परन्तु 
यदि सेवाओं के ये लोग अपनी सेवा से आपको लाभ बल्कि अधिक लाभ 
है चचा रहे हों तो आपको उनकी प्रशंसा करनी । जो समय बीत गया हे 

भूल जाइए। हम अंग्रेजों के साथ अनेक वर्षों तक लडे। मैं उनका कट्टरतम 

22 और वे 803 ही समझते थे, परन्तु मैं एक स्पष्टवादी व्यक्ति हूं और 
स्पा! मुझे एक मित्र मानते हैं। गांधी जी ने हमें क्या सिखाया है? आप 
गांधी की विचारधारा, गांधी दर्शन, प्रशासन चलाने के लिये गांधी के तरीके की 
बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है। परन्तु आप जेल से बाहर निकलते ही कहते 
हैं “इन व्यक्तियों ने मुझे जेल में डाला था, अब मैं इनसे बदला लूंगा” यह तो 
गांधी का तरीका नहीं है। यह तो उससे कहीं दूर भटक जाना है। 


इसलिए, परमात्मा के लिए, हमें समझना चाहिए कि हम कहां हैं। आज यदि 
आप सेवा से कुछ ग्रहण करना चाहते हैं तो आप उनके दिल तक पहुंचिए, परन्तु 
हाथ में लाठी लेकर यह मत कहिये “आपको गारंटी कौन देगा? हमारी संसद सर्वोच्च 
सत्ता संपन्न हे।” आपकी सर्वोच्च सत्ता क्या इस प्रकार की बात के लिए हे? 
क्या अपने वचन से ला जाने के लिए है? यदि आप ऐसा करेंगे तो यह सर्वोच्च 
सत्ता सम्पन्तता कुछ हो दिनों में समाप्त हो जायेगी। मेरी आपसे यही अपील है, 
ईमानदारी से अपील है। आप इस बात को याद रखिये, इसे प्रान्तों तक पहुंचाइये 
और कांग्रेस-जनों तक भी, जो बाहर काम कर रहे हैं। प्रशासन चलाने का यही 
तरीका है। अन्यथा, यह समाप्त हो जाएगा। और जब देश में स्थिरता आ जाएगी, 
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जब यह काफी मजबूत बन जाएगा तब यदि आप कोई परिवर्तन करना चाहेंगे तो 
सेवा के अधिकारियों को उसके लिये राजी करना कठिन नहीं होगा। यदि 
राजाओं-महाराजाओं को अपना राज्य छोड़ देने के लिये राजी किया जा सकता है 
तब सेवाओं के अधिकारियों के साथ, जो हमारे अपने लोग हैं जिनके बच्चे भी 
इस देश में सेवा करेंगे और जिन्होंने अपने देश के लिए दिन और रात परिश्रम 
किया है, अन्यथा बात कैसे हो सकती है। वे ऐसे लोग हैं जो सम्मान, गौरव, 
प्रतिष्ठा चाहते हैं और जनता के प्यार के पात्र हैं। ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो 
देश के शत्रु कहलाने के लिए सेवा करेंगे। इसलिए उनके लिए अपमानजनक रूप 
में मत बोलिये और मेरी आप से अपील है कि मेरे शब्दों पर विचार करें और 
अपना निर्णय दें। 


*श्री महावीर त्यागी: मैं जानना 28 हूं कि अपने भाषण के दौरान मैंने 
जो प्रश्न पड़ा था, क्‍या उसका उत्तर श्री मुंशी देंगे अथवा माननीय सरदार पटेल 
देंगे। क्या में अपने प्रश्न को दोहरा दूं? 


*अध्यक्ष: यह आवश्यक नहीं है। आपका प्रश्न पूछा जा चुका है और यदि 
इस अनुच्छेद के प्रभावी सदस्य उत्तर देना चाहेंगे तो वह देंगे। 


की *भ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न मतदान के लिए रखा 
जाये। 


“अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह हैः 

“'पफि प्रशत अब मतदान के लिए रखा जाए- 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 

“अध्यक्ष: श्री मुंशी। 


कं *थ्री के.एम. मुंशी: सरदार पटेल के भाषण के बाद मैं कुछ कहना उचित 
नहीं समझता। 


“अध्यक्ष: अब मैं संशोधनों को मतदान के लिए रखूंगा। 


ञ्थ्री हि कामतः मैं संशोधन संख्या 24, 725 और 28 को मतदान 
के लिए रखवाना चाहता। मैं चाहता हूं कि प्रारूप समिति उन पर विचार करे। 


“धध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची । (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या में प्रस्तावित नये अनुच्छेद 
283-क में 'जरमांजा ॥6 48 #णा। पा6 [0 ग]6 5लाजाए' (जिसकी सेवा वह 
समय-समय पर करता रहता है)' शब्दों के स्थान पर “४8 6 ०४४९ ॥89 
४८ (यथास्थिति)' शब्द रखा जाए।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“ध्ध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सु । (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन 34735 । में प्रस्तावित नये अनुच्छेद 
283-क में +॥6 $क्षा।2 ०णाथाऑणा$! ( सेवा शर्तों)” शब्दों के स्थान पर 
“८ण970०5 (शर्तों)! शब्द रखा जाए।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
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“अध्यक्ष: प्रश्न यह है: 


“कि सूची । (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या | में प्रस्तावित नये अनुच्छेद 
283-क में “॥॥0 (॥6 5,॥6 78॥' (उन्हीं अधिकारों)' शब्दों के स्थान पर 
“४0 7725 (और नियमों)' शब्द रखे जाएं।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“धध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची । (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या में प्रस्तावित नये अनुच्छेद 
283-क में “85 7०59९८०७ 05टांफ्ातव्ाए प्राआाथ5 0 परष्ठा5” (अनुशासनीय विषयों 
के बारे में उन्हीं अधिकारों का अथवा उनके तुल्य अधिकारों का)' शब्दों के 
स्थान पर 0 ८णावाल भाव 052976 (आचरण तथा अनुशासन के)' शब्द 
रखे जाएं।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“धध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या | में, प्रस्तावित नये अनुच्छेद 


283-क में “85 झरना गीलल0० 85 लाभाह०१ लाटइक्याट25 49 ए9शगायं, 35 
बी 9०8०णा ए३5 लाग66 [00 ॥गरगञाव्ता॥रए >गर इप्ला ०एण्रााशार्टाला 
शब्दों के स्थान पर “85 आंगां|धवा 35 टलाकाए०व लाएप्राइक्ञाए25 7939 9थगाा (0 
जा 40 9९$5०णा ए३$ थात्रा।९6 00 गााल्तांआर29 ए9शतगर 5प्रता ८णए्ाशारर- 
पथ शब्द रखे जाएं।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


*भ्री एच.वी. कामतः मेरे विचार में आप इस बात से सहमत होंगे कि इस 
अनुच्छेद का मसौदा ठीक तरह तैयार नहीं किया गया है। महोदय क्या आप इस 
बात से सहमत नहीं हें? 


“अध्यक्ष: मेरे सहमत अथवा असहमत होने से कुछ नहीं होगा। हमने सभा 
में मतदान करा लिया है। इसके बाद श्री नज़ीरुद्दीन अहमद के संशोधन हैं। 


“श्री नज़ीरूद्दीन अहमद: में उन पर जोर नहीं दे रहा। मैं उनको प्रारूप समिति 
के विचार लिए छोड़ता हूं। 


“धध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि प्रस्तावित अनुच्छेद 283-क संविधान का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
अनुच्छेद 288-क संविधान में जोड़ दिया गया। 
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अनुच्छेद 307 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 307 के खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जायें। 


(2) #0० ॥6 छपा0086 ए फरधाशा।ए ॥6 शञाएएंडआंणा$ ण भाए 89 व] [00९ 
गा ॥6 शात्रीणए ए पातवा4॥ 0 2८८०० शांत 6 छाएशंञआ0ण5 0 5 
(-णाशापाणा, ॥6 शिल्छतवद्या 7439 9979 0क्‍407 ॥476 उपर 399ा०ा5 
भाव गरा0०कोटाणा$ एण इपला 48छ9, एजरालीशः 99 एछ३ए एी 7९09९४| 0 
भा।शावाशा। 35 7439 96 ९९९55ए 0 >एथ्वांशा, भाव 00०96 9 
॥6 49ए ४॥9, 35 ॥#0 5पटी 696 35 739 96 59९टा९व का ॥6 णक्‍ल, 
]39५6 शहिला 5प)]०९० ० 6 30979/97085 ॥74 7090९2007$ $0 906, 
भाव भाए 5परी 3१4ञागाणा 9 70का राणा 309 ॥0 96 वुपट४ाणा९( 
गा भा ८0प्रा णए [4फए. 


(3) तणातधाए ॥ ९४४४९ (2) एण 5 ॥॥0९ $09 9€ 6९९८7९१--- 


(9). 00 2०7एछ0फ्रश्ध ॥#6 श6॥वल्लञा। 0 ॥46 क्षाए 3449था0णा] ण ॥009- 
गिट्गांणा एण का 89 शीश ॥6 छ़ाबाणा एणफ्र0 ए९का$ व0णा 
6 ९णगााशार्शाला ए ॥5 (णाहरपा0ण; 0 


(0) ॥0फञालएला भा ८णाफुथंथा ]685]4प्ार ण .ीलशः ८णाफुलंथा 
प079 0 7608४ 0 ्राशलाव क्वाए [48ए 2क्‍29०९0 0 7र0काी व 
एज 6 शि€॥ंकला प्रात ॥6 52 28प5९. 7 

['(2) भारत के राज्य-क्षेत्र में किसी प्रवृत्त विधि के उपबंधों को इस संविधान 
के उपबंधों से संगत करने के प्रयोजन से, राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी 
विधि के ऐसे ६०४३ कूलन और रूपभेद, चाहे निरसन या चाहे संशोधन 
द्वारा कर सकेगा कि आवश्यक या इष्टकर हों तथा उपबंध कर 
सकेगा कि वह विधि ऐसी तारीख से लेकर जेसी कि आदेश में 
उल्लिखित हो, ऐसे किये गये अनुकूलनों ओर रूपभेदों के अधीन रह 
कर ही प्रभावी होगी तथा ऐसे किसी अनुकूलन या रूपभेद पर किस 
न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी। 

(3) इस अनुच्छेद के खण्ड (2) की कोई बात- 

(क) राष्ट्रपति को इस संविधान के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति 
के पश्चात्‌ किसी विधि का कोई अनुकूलन या रूपभेद करने 
की शक्ति देने वाली, अथवा 

(ख) किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को, राष्ट्रपति 
द्वारा उक्त खण्ड के अधीन अनुकूलन या रूपभेद की गई किसी 
विधि को निरसित या संशोधित करने से रोकने वाली, न समझी 
जाएगी।' ”] 

“कि अनुच्छेद 307 की व्याख्या | में का ब्रागी ॥ण गालेप्रव6 था 0ताक्षाए2 

#णाप्रोा ४९०१९ प्रावद्षा 5टटाणा 88 णी ॥6 (00एथ्गाशलशा ण गाव ७८, 4935 

( भारत शासन अधिनियम 935 की धारा 88 के अधीन प्रख्यापित कोई 

अ इसमें सम्मिलित नहीं होगा)' शब्द अन्त में जोड़ दिए जाएं।” 

“कि अनुच्छेद 307 की व्याख्या 2 में ॥४७' शब्द के स्थान पर “80' शब्द 

रखा जाये और “८णाएापए्० (0 ॥8५०' शब्दों के पश्चात्‌ “5प्रणा' शब्द 
अन्तःस्थापित किया जाये। 


“कि अनुच्छेद 307 की व्याख्या 3 के स्थान पर यह रखा जाये- 
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फक्राक्कावांगा #-7प0)ग89 का 5 706 ४809 96 ८णाभाप९त 35६ ८णागप्राए 
भा शाएणवबाए 4ए9 व (006 902एणाव ॥6 826 75९0 00 ॥5 ९छ|ञाधा0॥ 0 ॥6 
52० णा ज़ांटा ॥ एर०प्रात ॥8ए6 >छफ्ञारव व ॥ी5$ (णाज्यापरांणा ॥80 ॥0 ९एण6 0 
एणटढ, 7? 


[ “व्याख्या 3-इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि 
वह किसी अस्थायी प्रवृत्त विधि को, उसकी समाप्ति के लिये नियत तारीख से 
अथवा उस तारीख से, जिसको कि, यदि यह संविधान प्रवृत्त न हुआ होता तो, 
वह समाप्त हो जाती, आगे प्रवृत्त बनाये रखती है।' ”] 


महोदय, प्रारूप समिति का आशय यह है अनुच्छेद 307 के खण्ड () को 
ज्यों का त्यों रखा जाये। खण्ड (2) में एक प्रयोजन विशेष से भिन्‍नता लाई गई 
है। इस बात में कुछ दुविधा थी कि क्‍या राष्ट्रपति विद्यमान विधियों का अनुकूलन, 
रूपभेद, संशोधन अथवा निरसन कर सकेगा या नहीं और ऐसा करने पर क्‍या उसकी 
कार्यवाही को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकेगा और उसकी कार्यवाही में किसी 
सीमा तक न्यायिक हस्तक्षेप किया जा सकेगा। वास्तव में, मूल खण्ड (2) में यह 
कहा गया है कि ऐसे अनुकूलनों पर विधि न्यायालयों में आपत्ति नहीं की जा सकेगी। 
परन्तु प्रारूप समिति का विचार यह था कि यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए 
कि जिस पर आपत्ति नहीं दी जा सकती वह केवल रूप है और अनुकूलन अथवा 
रूपभेद और ऐसी कार्यवाही के पीछे प्रयोजन की जांच का मामला खुला रखा जाना 
चाहिए। इस प्रयोजन के लिए हमने इस अनुच्छेद के खण्ड (2) का प्रारम्भ इन 
शब्दों से किया हैः 


“भारत के राज्य क्षेत्र में किसी प्रवृत्त विधि के उपबंधों को इस संविधान के 
उपबंधों से संगत करने के प्रयोजन के लिए...” 


मूल प्रयोजन यही है और यदि अनुकूलन या रूपभेद किसी अन्य प्रयोजन के 
लिए किया गया है तो निस्संदेह ऐसा मामला न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में आएगा। 
जहां तक वह प्रयोजन रखा गया है, यदि किसी शब्द या साधारण भिन्‍नताओं पर 
कोई आपत्तियां की जाती हैं तो उन्हें विधि न्यायालयों में नहीं ले जाया जा सकता। 


इस संशोधन में जो दूसरा रूपभेद रखा गया है वह इस संबंध में राष्ट्रपति 
की शक्ति को खण्ड (3) (क) द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से दो वर्ष पश्चात्‌ 
की अवधि तक सीमित करने के लिए है। दूसरा उपखण्ड (ख) मूल खण्ड (2) 
के पाठ से लिया गया है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति चाहे 
कुछ भी करे, यदि 28 चित प्राधिकारी किसी भी प्रवृत्त विधि में परिवर्तन करना 
चाहे तो उससे उसमें कोई रूकावट नहीं होगी, चाहे राष्ट्रपति ने उसका अनुकूलन 
क्यों न किया हो। वह संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के समक्ष कोई 
विधान लाने पर रोक का काम नहीं करेगा। 

जहां तक व्याख्याओं के रूपभेदों का संबंध है, व्याख्या | संबंधी रूपभेद, इसके 
अर्थ को सीमित करने के लिए है। यह भारत शासन अधिनियम की धारा 88 
के अधीन प्रख्यापित अध्यादेशों के संबंध में लागू नहीं होगा। इस बात का उपबंध 
वहां का चाहिए था। यह एक कमी है जिसे हम दूर करने की व्यवस्था कर 
रहे हैं। 


जहां तक नयी व्याख्या (3) का संबंध है, वह विद्यमान व्याख्या का विस्तृत रूप है। 


संविधान का प्रारूप [2743 


अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं 
कि इस के च्छेद को अनुच्छेद 333 के साथ उलझाया नहीं जाना चाहिए, जो पिछले 
दिन पास गया था जिसमें राष्ट्रति को किसी कठिनाई की स्थिति में इस 
संविधान में उपबंध का रूपभेद करने की शक्ति दी गई है। विचाराधीन हक च्छेद्‌ 
राष्ट्रति को बहुत सीमित शक्ति प्रदान करता है और यह केवल उन विधियों के 
बारे में है जिनके बारे में राष्ट्रपति को मंत्रणा दी जाती है कि वे संविधान के 
प्रयोजन को सिद्ध करने में बाधक हैं और रूपभेद करना आवश्यक है। यह अत्यन्त 
आवश्यक है क्योंकि हमने अनुच्छेद 307 (]) में व्यावस्था की है कि भारत के 
राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां प्रवर्तन में रहेंगी, बशर्ते कि वे इस संविधान के 
उपबंधों के विरुद्ध न हों। यह बहुत आवश्यक अनुच्छेद है और मेरे द्वारा सुझाए 
गए रूपभेद इस बात को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हैं कि अनुच्छेद के मूल 
प्रारूप में किसी त्रुटि की ओर हमारा ध्यान दिलाया गया है और मुझे आशा है 
कि सभा इस बात को समझेगी कि इन संशोधनों को प्रस्तुत करने में जो प्रयोजन 
हमारे मन में है वह बहुत सीमित है। राष्ट्रपति की शक्तियां ऐसी हें जिन्हें कि 
संसद अथवा उपयुक्त विधानमंडल द्वारा रद किया जा सकता है तथा इनका केवल 
उसी कालावधि के दौरान प्रयोग किए जाने का विचार है जबकि न ही तो संसद 
और न ही तो सम्भवतया राज्यों के विधानमंडलों के पास इतना समय होगा जिसमें 
इतने विस्तार से ध्यान दे सके जो हमारे देश में प्रवृत्त कतिपय विधियों में संशोधन 
करने के लिए आवश्यक हो। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के अनुसरण में जब 
भारत शासन अधिनियम, 935 का कल किया गया, उस समय कतिपय विधियों 
हक बारे में कुछ इसी प्रकार की की गई और यह भी उसी आधार पर 

गा। 


सामान्यतया, मुख्य रूपभेद एक अनौपचारिक स्वरूप के होंगे। सम्भवतया, अनेक 
स्थानों पर “गवर्नर जनरल” शब्दों को हटाना पड़ेगा और “राष्ट्रपति” शब्द रखना 
होगा तथा इसी तरह के अन्य परिवर्तन करने होंगे। जहां तक कि हमने इस संविधान 
में उपबंध किया है उसके सिवाय 24020 र्ण परिवर्तनों की सम्भावना नहीं है। यह 
48 संविधान में समाविष्ट मूल अधिकारों से उत्पन्न होने वाले कुछ परिवर्तन 
करने पड़ें। 

इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि कुछ संशोधन रखे गए हैं, मैं एक तर्क 
की पूर्वावधारणा करूंगा। इन संशोधनों में यह सुझाव दिया गया है कि ये अनुकूलन 
संसद को करने चाहिएं। ठीक है, यदि संसद को ऐसा करना चाहिए अथवा संसद 
को राष्ट्रपति द्वारा संसद की ओर से की गई कार्यवाही का अनुमोदन करना चाहिए 
तो संसद संशोधनकारी विधान पास करके रूपभेद के इस प्रश्न को अपने हाथ 
में ले सकती है। इसका कारण यह है कि हमारा यह विचार है कि आरम्भिक 
अवधि के दौरान संसद के पास इस प्रयोजन के लिए समय नहीं होगा और यही 
कारण है कि हमने इस अनुच्छेद का प्रावधान किया हे। 


कछ सुझाव दिए गए हैं कि इस विषय की जांच करने के लिए किसी 
न्‍्यायाधिकरण अथवा समिति की नियुक्ति की जाए। इसे उन उपयुक्त प्राधिकारों 
पर छोड़ना होगा जो कि उचित समय पर इन अनुकूलनों को अपने हाथ में लेंगे। 
यदि उनका यह विचार होगा कि सरकार के पास जो तंत्र है वह इस प्रयोजन 
के लिए उपयुक्त है अथवा यह कि यह तंत्र अल्प रूपभेद कर सकते हैं, और 
यदि इतने बडे पैमाने पर रूपभेद की अपेक्षा है कि लोकमत से परामर्श 
किया जाए अथवा न्यायाधीशों से परामर्श किया जाए तो यह समुचित कार्यपालक 
प्राधिकारी के लिए होगा कि वह ऐसी कार्यवाही करे जो वह आवश्यक समझे। 
भविष्य में न्‍्यायाधिकरण नियुक्त करने अथवा या तो भारत सरकार द्वारा या प्रान्तीय 
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सरकारों द्वारा वर्तमान विधियों की जांच करने पर कोई रोक नहीं होगी। मुझे आशा 
है कि इन तकों से वे सदस्य संतुष्ट हो जायेंगे जिन्होंने कि संशोधन प्रस्तुत किए 
की तथा यह अनुच्छेद मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधनों से 23202 किए जाने के पश्चात्‌ 
धेत रूप में पास कर दिया जाएगा। महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है: 


“कि सूची । (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में, अनुच्छेद 307 के 
प्रस्तावित खण्ड (2) में, ॥श८४ं०ं०॥ 789 (राष्ट्रपति)' शब्दों के पश्चात्‌ था 
८णाश्पॉबराणा जात ॥6 (गर्ल 7प्रभांटट ण ॥6 छ8फ्रालार (ए0०फ्रा थात ॥6 (कार्ट 
गप्रशांए०३ एी 6 पांशा (0प्रा5 छा 807099, ४३०35 ४00 3०729 (सर्वोच्च न्यायालय 
के मुख्य न्यायाधीश तथा बम्बई, मद्रास और बंगाल के उच्च न्यायालयों के मुख्य 
न्यायाधीशों के परामर्श से)” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं। 


महोदय, अनुच्छेद 307 में एक उपबंध हे--मैं खण्ड 2 का उल्लेख कर रहा 
हूं--जिसमें कहा गया है कि ऐसे किसी अनुकूलन या रूपभेद पर किसी विधि 
न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी। मैं इस उपबंध का विरोध नहीं करता, में 
इसके पक्ष में हुूं। परन्तु यदि हम इतना कठोर उपबंध पास करने जा रहे हैं, तो 
यह आवश्यक हैं कि कोई ऐसा अनुकूलन तथा रूपभेद जो कि राष्ट्रपति करे, कम 
से कम 2 देश के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी से हक करके किया जाए। हम 
न्यायालयों द्वारा हा प्रश्न की जांच पर रोक लगा रहे हैं। यहां राष्ट्रपति शब्द का 
अर्थ है विधि मंत्री। केवल वह ही रूपभेदों तथा अनुकूलनों का प्रभारी होगा। राष्ट्रपति 
के पास इन विषयों में जाने का तनिक भी न तो समय होगा और न ही झुकाव। 
मैं चाहता हूं कि विधि मंत्री इन मुख्य न्यायाधीशों की सहायता ले। यह किसी 
भी प्रकार से कोई आलोचना नहीं है और न ही विधि मंत्री की दक्षता में विश्वास 
की कमी, को उद्देश्य यही हैं कि इसके हाथ के किए जाएं ताकि किसी 
हा ह कोई जोखिम न रहे। इसी दृष्टिकोण से मेने इन संशोधनों का सुझाव 

या हे। 


*थ्री एच.वी. कामतः अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री टी.टी. हक 
की का में, मैं उन “लोगों” में से हूं जिन्होंने संशोधनों की सूचना दी है। मेरे 
विचार में उनको संसदीय प्रथा तथा शिष्टाचार के अनुरूप इससे बेहतर शब्द का 
प्रयोग 02888 चाहिए था और संशोधनों की सूचना कि देने वालों का उल्लेख यदि माननीय 
सदस्यों के रूप में नहीं तो सदस्यों के रूप में तो करना चाहिए था। मेरे विचार 
में मेरे जिन सहयोगियों ने संशोधनों कौ सूचना दी है, उनके बारे में “लोगों” शब्द 
का प्रयोग किया जाना उचित नहीं है। तथापि, यह मैं प्रसंगवश कह रहा हूं। 


मैं आपकी अनुमति से संशोधन संख्या 34 तथा 37 एक साथ प्रस्तुत करता हूं: 


“कि सूची संख्या | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में, अनुच्छेद 307 
के प्रस्तावित खण्ड (2) में, नकठछल्बी णा बागलावद्गाला। (चाहे निरसन या चाहे 
संशोधन) ' शब्दों के स्थान पर 'श्ञाशग्रांणा ता 70९0०९४॥ ता भाशातवाशा। (चाहे 
परिवर्तन या चाहे निरसन या चाहे संशोधन) ' शब्द रखे जाएं।'' 


“कि सूची संख्या । (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में, अनुच्छेद 307 
के प्रस्तावित खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) में, 27०४ ० भाशा।ं (निरसित 
या संशोधित) ' शब्दों के स्थान पर “'॥०7 0 7072०४] 07 ४7०70 (परिवर्तित या 
निरसित या संशोधित) ' शब्द रखे जाएं।” 


संविधान का प्रारूप [2745 


यह लगभग औपचारिक संशोधन है तथा ये अनुच्छेद 307 के मूल प्रारूप के 
अनुरूप हैं। अनुच्छेद 307 में, जिस रूप में कि वह संविधान के मूल प्रारूप में 
था, यह कहा गया हैः 


“४ (]) ..भारत के राज्यक्षेत्र में संविधान के प्रारम्भ से पहले प्रवृत्त सभी विधियां 
8 रहेंगी जब तक कि उन्हें किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम 
प्राध् द्वारा परिवर्तित या निरसित या संशोधित न किया जाये।” 


मेरे विचार में यह उन परिवर्तनों के बारे में, जो कि किए जा सकते हैं, अत्यंत 
व्यापक वक्तव्य है। अत: मेरा विचार है कि “परिवर्तित” शब्द का बाद में न रखा 
जाना एक ऐसी कमी है जिसे कि इस सभा को दूर करना चाहिए। अतः मैंने 
संशोधन संख्या 34 तथा 37 प्रस्तुत किए हैं ताकि इस नए. प्रारूप को अनुच्छेद 
307 के मूल प्रारूप के अनुरूप बनाया जा सके। मेरे विचार में ये अधिक व्यापक 
हो गा और हम जो कुछ भी व्यक्त करना चाहते हैं इनमें उसकी बेहतर अभिव्यक्ति 
गी। 


*थ्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्‍्ले (मद्रास-जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन 
संख्या 35 प्रस्तुत करता हूं जो कि मेरे नाम में हेः 


“कि सूची संख्या | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में, अनुच्छेद 307 
के प्रस्तावित खण्ड (2) में, अन्त में फपा 77०८6 ४#णर 6 एक्ञाशाला। 
लि ०ा८थभाणा (परन्तु ये अनुसमर्थन के लिये संसद के समक्ष रखे जायेंगे) ' 
शब्द जोड़े जाएं।” 


महोदय, मेरा विचार है कि जिस संशोधन की मैंने सूचना दी है, उसमें कुछ 
सिद्धान्त अन्तर्निहित हैं। इस अनुच्छेद पर बोलते हुए मेरे माननीय मित्र 
श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने हमें बताया कि राष्ट्रपति को, आपातकालीन स्थिति के 
दौरान तथा उस समय भी जबकि विधानमंडलों का सत्र न चल रहा हो, शक्ति 
प्रदान करने हेतु संविधान में ऐसा उपबंध समाविष्ट किया गया है। महोदय, प्रान्तों 
के राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं और वे अपना यह कर्त्तव्य मानते हैं कि 
जब कभी भी विधानमंडलों का अधिवेशन आरम्भ हो, वे उन अध्यादेशों तथा न | 
को, जो कि देश के हित में आवश्यक है, सम्बन्धित विधानमंडल के समक्ष रखें। 
संविधान में परिकल्पित रूप में, राष्ट्रपति संसद को उस निकाय के रूप में देख 
सकता है जिसे कि उसकी उन सभी कार्यवाहियों का अनुसमर्थन करना है जो कि 
राष्ट्रपति ने उस दौरान की है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था। हम राष्ट्रपति 
से केवल यही मांग कर रहे हैं कि उन्होंने संविधान के के रूप जो अनुकूलन 
या परिवर्तन किए हैं उन्हें वह सभा के समक्ष रखें, ताकि देश को ही 
नहीं बल्कि संसद में जन प्रतिनिधियों को भी यह पता चले कि राष्ट्रपति ने 
विधानमंडलों अथवा संसद की अनुपस्थिति में क्‍या कार्यवाही की है। महोदय, मेरा 
विचार है कि देश के विधानमंडल अथवा संसद को यह सब कुछ जानने का 
अधिकार है, क्‍योंकि यह आशा की जाती है कि प्रत्येक सदस्य को इस बात की 
जानकारी रहे कि राष्ट्रपति ने आपातकालीन उपायों के रूप में उस दौरान क्‍या कुछ 
किया जबकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था। विश्वास है कि प्रारूप समिति 
इस विषय पर विचार करेगी तथा मेरा संशोधन करेगी। इसके अलावा खण्ड 
(3) (ख) में यह स्पष्ट किया गया है कि “खण्ड (2) की कोई बात किसी 
सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा उक्त खण्ड के अधीन 
अनुकूलन या रूपभेद की गई किसी विधि को निरसित या संशोधित करने से रोकने 
वाली न समझी जाएगी।” अतः महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह संशोधन प्रारूप 
समिति द्वारा स्वीकार किया जा सकता हे। 


2746] भारतीय संविधान सभा [।0 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


*भ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची संख्या | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में, अनुच्छेद 307 
के प्रस्तावित खण्ड (2) में, 6) उपखण्ड (क) में शीश ॥6 वात्राभांणा 
(ए० एलक5 गणा ॥6 ०ण्रालाव्याला ० 5 (णशापाणा (इस संविधान के 
आरम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌)' शब्दों के स्थान पर “क्वींश' 2 
(णाश्राप्राणा एाी क6 शागर$हा॥65 एी ॥6 (0एटगाशशा णएी गाते ० एण 6 
9688 35 6 2८85९ 799 96 थींश' 6 विष शलालाबों 26०णा प्रावक्ष गी5 
(णाहधापांणा (इस संविधान के अन्तर्गत प्रथम सामान्य चुनाव के पश्चात भारत 
सरकार अथवा राज्य सरकारों, जैसी भी स्थिति हो, की मंत्रिपरिषद गठित होने 
के पश्चात्‌)' शब्द रखे जाएं; और 


(0) उपखण्ड (ख) में (० णालः ०णाएलंथा 2गगा0णगाए (या अन्य सक्षम 
प्राधिकारी)” शब्द निकाल दिये जाएं।” 


महोदय, ये दो संशोधन प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में मैं यह अवश्य कहूंगा कि 
जो दो खण्ड प्रस्तुत किए गए हें, मैं उनके सिद्धान्त से पूरी तरह सहमत हूं। इस 
अन्तरिम अवधि में जबकि हम एक अत्यन्त त्वरित संक्रमणकाल से होकर गुजर 
रहे हैं, अनेक असंगतियां तथा कठिनाइयां पैदा होंगी और इसलिए यह आवश्यक 
है कि राष्ट्रपति को ऐसे अनुकूलन तथा रूपभेद करने के प्राधिकार दिए जाएं जो 
कि अपेक्षित हों। वर्तमान विधियों का अनुकूलन तथा रूपभेद करना होगा ताकि उन्हें 
नए संविधान में निर्धारित मानक के अनुरूप बनाया जा सके। जब भारत शासन 
अधिनियम, 935 पास हुआ था, उस समय भी ऐसा ही किया गया था। इस सिद्धान्त 
से सहमत होते हुए भी मेरे संशोधन में उस अवधि को सीमित करने का प्रयास 
किया गया है जिनके दौरान राष्ट्रपति अनुकूलन तथा रूपभेद की अपनी इन शक्तियों 
का निर्ववन कर सकेगा। खण्ड 3 के उपखण्ड (क) में यह प्रस्ताव है कि इन 
अनुकूलनों तथा रूपभेदों को करने की राष्ट्रपति को शक्ति दो वर्षों तक सीमित 
होगी। मेरा संशोधन यह है कि दो वर्षों की इस अवधि के बजाय मैं इसे उस 
अवधि तक सीमित करना चाहता हूं जिस दौरान कि सामान्य निर्वाचन होंगे तथा 
केन्द्र और राज्यों में मंत्रिपरिषदें गठित होंगी। तत्पश्चात्‌ केन्द्र तथा राज्यों में विधानमंडल 
पूरी तरह से कार्यरत होंगे। हम दो वर्षों की अवधि के भीतर संविधान के अन्तर्गत 
सामान्य निर्वाचन करा सकते हैं। यदि ऐसा है तो यह एक असंगति पैदा होगी कि 
केन्द्र तथा राज्यों दोनों में विधानमंडल पूरी तरह से कार्यरत होंगे और फिर भी 
राष्ट्रति को संविधान में संशोधन, परिवर्तन और रूपभेद करने की शक्ति होगी। 
इन विधानमंडलों के कार्यरत होने के बाद राष्ट्रपति की शक्ति समाप्त हो जानी 
चाहिए। इसके पश्चात्‌ केवल विधानमंडलों को ही रूपभेद करने का अधिकार होना 
चाहिए। अतः ये रूपभेद करने की शक्ति उसी समय तक रहनी चाहिए. जब तक 
कि अगले सामान्य निर्वाचन नहीं हो जाते तथा मंत्रिपरिषद्‌ गठित नहीं कर ली जाती। 
इस अवधि को इससे अधिक बढ़ाने का कोई कारण नहीं है। यह हो सकता हे 
कि सामान्य निर्वाचन में विलम्ब हो जाये तथा उस स्थिति में दो वर्षों की अवधि 
के पश्चात्‌ तथा नए विधानमंडल बनने तक के समय में अन्तगल आ सकता है 
जबकि ऐसा अनुकूलन करने के लिए कोई भी प्राधिकारी न रहे। उन परिस्थितियों 
में मैं इस अवधि को उस समय तक की अवधि रखना चाहता हूं जब तक कि 
चुनाव न हो जाएं तथा मंत्रिपरिषदें गठित न हो जाएं। 


संविधान का प्रारूप [2747 


मेरे दूसरे संशोधन का संबंध प्रस्तावित खण्ड (3) से है जो कि इस प्रकार हैः 


“इस अनुच्छेद के खण्ड (2) की कोई बात किसी सक्षम विधानमंडल या 
अन्य सक्षम प्राधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा उक्त खण्ड के अधीन अनुकूलन या 
रूपभेद की गई किसी विधि को निरसित या संशोधित करने से रोकने चाली 
न समझी जाएगी।” 


मैं “या अन्य सक्षम प्राधिकारी” शब्दों का लोप करना चाहूंगा। मैं इस बात 
को भली प्रकार समझ सकता हूं कि राष्ट्रपति द्वारा किया गया का 7_लन किसी 
सक्षम विधानमंडल द्वारा परिवर्तित किया जा सकेगा, परन्तु मैं यह में असमर्थ 
हूं कि आवश्यक परिवर्तन करने के लिए वहां अन्य कौन-सा सक्षम प्राधिकारी हो 
सकता है। अतः राष्ट्रपति के निर्णयों में परिवर्तन करने की यह शक्ति हमें सक्षम 
विधानमंडलों के लिए भी छोड देनी चाहिए, किसी अन्य प्राधिकारी के लिए नहीं। 
मैं यह जानना चाहूंगा कि विधानमंडलों से परे और कौन-सा सक्षम प्राधिकारी होगा 
4 कि आवश्यक परिवर्तन करने के लिए शक्ति दी जा सकेगी अथवा दी जानी 
चाहिए। 


*प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची संख्या | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में, अनुच्छेद 307 
के प्रस्तावित खण्ड (2), 'भाव भाए छठी 34979भा0ण ० 70काी ट्ाणा भाव 
0 का प९४४००१ ग भा9 ०0प्ा। ० 39 (तथा ऐसे किसी अनुकूलन या रूपभेद 
पर न्यायालय में आपत्ति न की जाएगी)' शब्द निकाल दिये जाएं।” 


यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसके द्वारा हम सभी वर्तमान विधियों 
को संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाना चाहते हैं तथा हम ऐसे अनुकूलन के 
लिए व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हें। राष्ट्रपति को एतद्द्वारा ऐसा करने का प्राधिकार 
दिया जा रहा हे। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। मेरे विचार में यह इस समय 
विद्यमान विधियों केवल संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाने के लिए हे 
और इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इसके लिए राष्ट्रपति ही उचित 
प्राधिकारी हैं। परन्तु जिस बात पर मुझे आपत्ति है, वह यह है कि जो अनुकलन 
उनके द्वारा किया जायेगा उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। 
मान लीजिये कि यदि किया गया रूपभेद गलती से अथवा किसी अन्य कारण 
से वास्तव में इस खण्ड के आशय के अनुरूप नहीं है तथा इससे परे चला जाता 
है, तब वह कौन-सा प्राधिकारी है जो कि यह घोषणा करेगा कि अनुकूलन इस 
अनुच्छेद के आशय के अनुरूप नहीं है जो इस प्रकार 


“भारत के राज्यक्षेत्र में किसी प्रवृत्त विधि को इस संविधान उपबंधों से संगत 
करने के लिए, आदि।” 


परन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए किस तंत्र की व्यवस्था की गई है कि 
इस खण्ड के प्रयोजन को आरम्भ में ही प्रभावी बनाया जाए? यदि आशय यह 
है कि ऐसे प्रत्येक मामले को उच्चतम नयायालय में ले जाना होगा तो यह काफी 
कष्टदायक बात होगी तथा खर्चीली भी होगी, क्‍योंकि संशोधित किए जाने वाला 
कानून काफी व्यापक होगा। अत: मेरा विचार है कि जो न्यायालय उस कानून को 
लागू करते हैं, उन्हें यह निर्णय करने की शक्ति दी जानी चाहिए कि क्‍या ऐसा 
अनुकूलन उचित है, अथवा नहीं। राष्ट्रपति के पास सभी विधियों की जांच करने 
तथा यह सुनिश्चित करने के लिए समय नहीं होगा कि इनका अनुकूलन संविधान 
के अनुरूप ही हो। यह सब कुछ विधि विभाग करेगा तथा विधि मंत्री तक को 
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[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना] 


भी इन सबकी जांच करने का समय नहीं होगा। यह कार्यविधि विभाग के क्लर्कों 
द्वारा किया जाएगा। हम यह नहीं चाहते कि भूतपूर्व विधानमंडलों द्वारा पास किए 
गए संसदीय अधिनियमों का साधारण कक्‍्लर्कों द्वारा संशोधन तथा अनुकूलन किया जाये 
और यह कि इस आधार पर भी कि वे संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं 
हैं उन पर न्यायालय में आपत्ति न की जा सके। 


अतः मैं यह चाहता हूं कि कानून के साधारणतंत्र पर विश्वास रखा जाये कि 
वह यह सुनिश्चित करे कि यदि अनुकूलन में कोई त्रुटि होती है तो न्यायालय 
को उसमें सुधार करने की शक्ति दी जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो 
अनेक गलतियां होंगी जिन्हें कि देश में कोई भी सही नहीं कर सकेगा। यदि आप 
यह चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में मामला उठाया जाए तो मेरे विचार में प्रत्येक 
वादी के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं होगी। मुझे नहीं मालूम कि क्‍या उच्चतम 
न्यायालय के पास भी ऐसा करने की शक्ति होगी। परन्तु मेरा विचार है कि उच्चतम 
न्यायालय में किसी भी बात की जांच करने की शक्ति अन्तर्निहित है। परन्तु, फिर 
भी, इस संविधान में हमें यह उपबंध निश्चित रूप से करना चाहिए कि अनुकूलन 
प्रथम खण्ड में दिए गए प्रयोजन से किया जायेगा तथा न्यायालय को यह शक्ति 
प्रदान की जायेगी कि वह एसे अनुकलन के सही होने के बारे में मूल्यांकन करे। 
अन्य संशोधनों पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं नहीं समझता कि प्रारूप 
समिति यह स्पष्ट करेगी कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए किस तंत्र की 
व्यवस्था कर रही है कि किए गए अनुकूलन केवल संविधान के उपबंधों के अनुरूप हों। 


*पंडित ठाकुर दास भार्गव (पूर्वी पंजाब-जनरल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में, अनुच्छेद 307 के 
प्रस्तावित खण्ड (2) के स्थान पर यह रखा जाए; 
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[राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र आदेश द्वारा 
विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करेगा जो भारत के राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त सभी 


संविधान का प्रारूप [2749 


विधियों की जांच करेगी चाहे ये विधियां किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाई गई 
हों, तथा आठ मास की अवधि के भीतर उसे रिपोर्ट करेगी कि क्‍या कोई 
प्रवृत्त विधि अथवा इसका कोई भाग इस संविधान के उपबंधों के असंगत हें 
तथा उन असंगत भागों को इस संविधान के उपबंधों से संगत करने के लिए 
कौन-कौन से अनुकूलन तथा रूपभेद आवश्यक है। सरकार ऐसी विधियों अथवा 
उनके भागों का जो कि इस संविधान के उपबंधों से संगत नहीं हैं, निरसन 
करने अथवा उनमें संशोधन करने के लिए तुरन्त उपाय करेगी और जब तक 
कि ऐसी विधियों अथवा ऐसी विधियों के भागों को रिपोर्ट की तारीख से एक 
वर्ष चार महीनों की अग्रेतर अवधि के भीतर इस संविधान के उपबंध से संगत 
बनाकर उनका निरसन अथवा संशोधन नहीं किया जाता, वे प्रवर्तन में नहीं रहेंगे 
जब तक कि उन्हें इससे पूर्व किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निससित अथवा 
संशोधित नहीं कर दिया जाता या न्यायालयों द्वारा शून्य घोषित नहीं कर दिया 
जाता।' ”] 


मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में, अनुच्छेद 307 के 
प्रस्तावित खण्ड (3) के स्थान पर यह रखा जाए; 
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[“ (3) भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त ऐसी विधियों के उपबंधों को जो इस संविधान 
में गारंटी दिए गए मूल अधिकारों से सम्बन्धित हैं इस संविधान के उपबंधों 
से संगत करने के प्रयोजन के लिए, राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारम्भ के 
पश्चात्‌ भारत के राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त विधियों की जांच करने हेतु यथाशक्य 
शीघ्र विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करेगा तथा उसे यह अनुदेश देगा कि 
वह यह रिपोर्ट दे कि क्‍या इनमें से कोई विधियां अथवा इनका कोई भाग 
मूल अधिकारों से सम्बन्धित उपबंधों के असंगत है और ऐसी असंगत विधियों 
तथा विधियों के भागों को इस संविधान से संगत करने के लिए कौन-कौन 
से अनुकूलन तथा रूपभेद्‌ आवश्यक हें। रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार ऐसी 
विधियों अथवा इनके भागों, जो कि गारंटी दिए गए मूल अधिकारों से संगत 
नहीं है, का परिवर्जज निरसन तथा संशोधन करने के लिए तुरंत उपाय करेगी। 
ऐसी विधियां अथवा उनके भाग जिनके बारे में कि ऐसी रिपोर्ट दी गई हे 
कि ये असंगत हैं तथा गारंटी दिए गए मूल अधिकारों के अनुरूप नहीं हैं 
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इस संविधान के प्रारम्भ से एक वर्ष के पश्चात्‌ प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि 
उन्हें इससे पूर्व परिवर्जित, निरसित अथवा संशोधित नहीं किया जाता।' ”] 


मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची । (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में, अनुच्छेद 307 के 
प्रस्तावित खण्ड (2) में, 866, भाव गाए डपला बक्‍9एभ्रींणा णा ग्रा०्कॉट्यथांगणा 
8॥9 ॥0 9९6 धरुपघ०४7०॥०१ ॥ 9 ८००ए्रा। ० ]8७ (प्रभावी होगी तथा ऐसी किसी 
अनुकूलन या रूपभेद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जाएगी)' शब्दों 
के स्थान पर “780० (प्रभावी होगी)' शब्द रखे जाएं। 


यह भी किः 


“कि सूची | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में, अनुच्छेद 307 के 
प्रस्तावित खण्ड (2) में, 'शाव भाए डपला 09एभाणाड ता ग्रा०्कीट्यांणाड जी 
70 ४96 तप्टड/ंणाटत गा थाए ००प्रा। ए ]8ए (तथा ऐसे किसी अनुकूलन या रूपभेद्‌ 
पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जाएगी।)' शब्दों के स्थान पर 'व्का 
वा 50 थि' 38 ॥69 ९ ९णाशंघशा जा 6 छाएशशंणा$ ण 75 (णागपाणा 
(सिवाय इसके कि जहां तक कि ये इस संविधान के उपबंधों से संगत नहीं 
हों)” शब्द रखे जाएं। 
मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में, अनुच्छेद 307 के 

प्रस्तावित खण्ड (2) में 'वका णा गाल शा०्पाव गाता गाल ]॥ए 30 4099०१ 

0 70966 45 ॥0 का 3०८06 ज्ञात 6 कञाएशंडशंणा$ ण वा5 (णरहरापाणा 

(सिवाय इस आधार पर कि इस प्रकार अनुकूलन या रूपभेद की गई विधि 

इस संविधान के उपबंधों से संगत नहीं है)' ” शब्द अन्त में जोड़े जाएं।” 
और यह भी कि... 


“कि सूची | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में, अनुच्छेद 307 के 
प्रस्तावित खण्ड (2) तथा (3) निकाल दिये जाएं।” 


महोदय ये संशोधन प्रस्तुत करने का मेरा प्रयोजन उन सभी उपबंधों को पूरी 
तरह प्रभावी बनाना है जो हम पहले ही पास कर चुके हैं, जिनके लिये अनुच्छेद 
8 देखिये। अब इन वर्तमान विधियों को आसानी से दो प्रकार की विधियों में बांटा 
जा सकता है--मूल, गारंटी दिये गए अधिकारों से सम्बन्धित विधियां तथा अन्य 
मामलों से सम्बन्धित विधियां। मैं इन दोनों में अन्तर करना चाहता हूं और जैसा 
कि मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधनों से स्पष्ट है इनमें से कुछ संशोधन तो केवल गारंटी 
दिए गए अधिकारों से सम्बन्धित हैं तथा अन्य कुछ इस समय प्रवृत्त अन्य विधियों 
से सम्बन्धित हैं। अब मेरी इन शब्दों के प्रति घोर आपत्ति है कि “तथा ऐसे किसी 
अनुकूलन या रूपभेद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जाएगी।” और यही 


संविधान का प्रारूप [275 


कारण है कि मैंने ये संशोधन प्रस्तुत किए हैं ताकि ये शब्द हटा दिए जाएं तथा 
इनके स्थान पर कुछ ऐसे शब्द रखे जाएं जिनसे कि अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। 
मैं इस खण्ड के आपत्तिजनक उपबंधों को हटाए जाने के लिए लगभग हताश हो 
गया हूं और इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव तक भी किया है कि खण्ड (2) पूरा 
ही हटा दिया जाए। महोदय, मैं समझता हूं कि इस विषय पर पूरी तरह विचार 
नहीं किया गया है; मेरा तात्पर्य यह है कि इतना विचार नहीं किया गया है जितना 
कि किया जाना चाहिए था। यदि प्रस्ताव को इसी रूप में स्वीकार कर लिया जाता 
है जिस रूप में कि यह इस समय है, यदि श्री कृष्णमाचारी का प्रस्ताव पास 
हो जाता है तो उसका परिणाम यह होगा कि विधान मंडल नहीं अपितु सरकार 
अपने विधि विभाग के माध्यम से, विधि मंत्री नहीं अपितु सचिव अथवा क्लर्क 
लोग ये अनुकूलन तथा रूपभेद करेंगे और यह सभी अनुकूलन तथा रूपभेद कभी 
भी किसी विधानसभा अथवा विधानमंडल के समक्ष नहीं आएंगे। देश की मूल विधि 
कार्यपालिका आदेश से स्वत: ही अनुकूलित अथवा संशोधित हो जायेंगी और वह 
देश की विधि बन जाएगी। विधि अनुकूलित तथा संशोधित मानी जाएगी तथा इसके 
पश्चात्‌ यह विधि इतनी अपरिवर्तनीय बन जाएगी कि न्यायालय में उस पर आपत्ति 
नहीं की जा सकेगी। मेरा निवेदन है कि हम अनुच्छेद 8 पास कर चुके हैं: 


जिसमें कहा गया हे: 


“इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी 
विधियां 3 भाग तक शून्य होंगी जिस तक कि वे इस भाग के उपबंधों से 
असंगत हैं।” 


अब उन सभी विधियों को जिन्हें शून्य घोषित करने के लिए आज न्यायालय 
को शक्ति प्राप्त है, इन अनुकूलनों द्वारा पवित्र तथा पक्का बनाया जा रहा है और 
यह अनुच्छेद 8 के खण्ड (2) के अनुसार नहीं है, जिसमें कि कहा गया हैः 


“राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को 
छीनती है या न्‍्यून करती है और इस खण्ड के उल्लंघन में बनाई गई कोई 
विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।” 


यदि ऐसा रूपभेद या अनुकूलन किया जाता है जिससे कि वास्तव में इस खण्ड 
का उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में क्‍या होगा? उस विधि पर आपत्ति नहीं 
की जा सकती, कोई भी न्यायालय इस पर आपत्ति नहीं कर सकेगा, जिसका स्पष्ट 
अर्थ है कि जो कुछ भी हम अनुच्छेद 8 () तथा 8 (2) के माध्यम से दे 
रहे हैं, उसे चोर दरवाजे से हटाया जा रहा है। मेरा यह कहना नहीं है कि जिन्होंने 
यह प्रस्ताव बनाया है, उनकी यह इच्छा है, परन्तु मेरा नम्न निवेदन यह है कि 
इसका परिणाम यही होगा, अर्थात्‌ इससे इसी प्रकार की स्थिति पैदा होगी। 


मैं इस बात को उदाहरण देकर समझाता हूं। अनुच्छेद 3 को ही लीजिये। 
हमने इन अनुच्छेदों के अधीन किये गए उपबंधों से राजद्रोह की परिभाषा को ही 
बदल दिया। अनुच्छेद 3(3) के अन्तर्गत हमने “अधिकार के प्रयोग पर निर्ब॑ंधन..... ” 
से पूर्व “युक्तियुक्त” शब्द रख दिया है और इस प्रकार हमने देश के न्यायालयों 
को यह अवसर दिया है कि वे यह देखें कि क्‍या वे विशेष विधियां जो कि 
कठोर तथा दुःसह हैं, शून्य होनी चाहिएं अथवा नहीं। वे न्यायालय के अधिकार 
के अन्तर्गत आती हैं, तथा कोई भी न्यायालय यह घोषणा कर सकता हे कि 
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अमुक-अमुक विधि अनुच्छेद 3 के शब्दों तथा भावना के विरुद्ध हैं और इसलिए 
जय न्‍्य हैं। परन्तु ज्यों ही अनुकूलन कर दिया जाता है---और वह ऐसा नहीं होगा 

विधानमंडल द्वारा किया गया हो, वरन्‌ ऐसा होगा जो कार्यपालिका द्वारा किया 
गया है-और 850 अनुकूलन प्रयोजन सिद्ध करने में असफल रहे, यदि अनुच्छेद 
8 के अनुरूप नहीं हो, तो किसी न्यायालय के पास यह शक्ति अथवा अधिकार 
नहीं होगा कि इस अनुकूलन को गलत घोषित कर सके, जिसका अर्थ यह होगा 
कि हम कार्यपालिका को ऐसी शक्ति सौंप रहे हैं जो कि हमने विधानमंडलों तक 
को भी नहीं दी है। यदि यह संसद 26 जनवरी, 950 के पश्चात्‌ इन मूल अधिकारों 
के सम्बन्ध में कोई ऐसी विधि पास करती है जो लोगों की स्वतंत्रता को न्यून 
करती हो, तो उसे न्यायालय में १20 दी जा सकती है तथा कोई भी न्यायालय 
यह कह सकता हैं कि जहां तक कि इस विधि से य अधिकारों सम्बन्धी उपबंधों 
का उल्लंघन हुआ, वहां तक संसद गलती पर थी। अनुकूलन इस प्रकार किया 
जाता है कि इससे पूरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो हम अत्यन्त निस्सहाय बन 
जाते हैं। यह कहा जाता हे कि ऐसा उपबंध है कि कोई भी विधानमंडल ऐसी 
कोई कार्यवाही कर सकता है जो वह आवश्यक समझे और ऐसी विधि का निरसन 
कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। यही स्थिति है। क्‍या में पूछ सकता हूं कि क्‍या 
यह अधिकार पी भ्रामक नहीं है? कौन-सा ऐसा प्रान्तीय विधानमंडल है जो कि 
हा निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि राष्ट्रपति द्वारा किया गया अनुकूलन अथवा रूपभेद गलत 

तथा वह राष्ट्रपति के निर्णयों पर एक अपीलीय न्यायालय के रूप में बेठेगा 
और नए सिर से कानून बनाएगा? कहां है वह सदस्य विशेष जिसे कि आवश्यक 
नए उपबंधों को लाने की खविधाए दी जाएंगी? हम सभी जानते हैं कि उन लोगों 
के मार्ग में कितनी रूकावटें हैं जो कि कानून बनाना चाहते हैं। 8333 निवेदन यह 

जब ये अनुकूलन या रा एक बार कर लिए जाएंगे तो उन्हें बदलना 80 3808 
कठिन होगा। सरकार इन्हें नहीं बदलेगी। स्थानीय विधानमंडल उन्हें नहीं बदलेंगे तथा 
किसी प्राइवेट मेम्बर को उन्हें बदलने का अवसर नहीं मिलेगा। इसका यह स्पष्ट 
अर्थ हुआ कि ये अनुकूलन अथवा रूपभेद्‌ हमेशा बने रहेंगे, चाहे वे संविधान से 
संगत हों अथवा नहीं। देश का कानून कौन बनाता है? विधानमंडल, कार्यपालिका 
नहीं, अथवा विधि मंत्री के कार्यालय का सचिव या क्लर्क नहीं। यदि राष्ट्रपति 
भी कोई अध्यादेश जारी करता है तो वह अध्यादेश भी दो महीनों की अवधि के 
भीतर विधानमंडल के समक्ष रखा 30720 5 जहां तक कि इन अनुकलनों या 
रूपभेदों का सम्बन्ध है वे कभी भी विधानमंडलों के समक्ष नहीं रखे जाएगे। अतः 
मेरा निवेदन है कि ये अनुकूलन कई प्रकार से दोषपूर्ण होंगे इन पर विधान मंडलों 
है है. नहीं लगेगी तथा न्यायालय इन रूपभेदों पर आपत्ति करने के लिए सक्षम 
न | 


महोदय, यह कहा जाता है कि पहला वाक्य, अर्थात “भारत के राज्य-श्षेत्र में 
प्रवत्त किसी विधि को इस संविधान के उपबंधों से संगत करने के प्रयोजन से” 
पर्याप्त गारंटी है। मेरा निवेदन है कि यह कोई गारंटी 8 है। मैं यह कहना चाहता 
हूं कि प्रयोजन तो है, परन्तु यदि 72 3/90 नहीं किया जाता, यदि 258 रू 
तथा रूपभेद सही नहीं है अथवा इतने 222 नहीं हैं जितने कि मूल अधिकार 

तो उसका क्‍या लाभ हे? न्यायालयों को हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं 
है। यदि आप कहते हैं कि “आवश्यक या समीचीन” शब्द इसमें हैं तथा न्यायालय 
इस बात की जांच कर सकता है कि क्‍या अनुकूलन आवश्यक या समीचीन हें 
तो मेरा निवेदन है कि “किसी न्यायालय में आपत्ति न की जाएगी” शब्द रखने 
में क्या तुक है? मेरी समझ में, श्री कृष्णममाचारी ने यह कहा कि छोटी-छोटी बातों 


पर प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए ओर केवल प्रयोजन ही देखा जाना चाहिए। 
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अनुकलन में कहा जा सकता है कि अमुक-अमुक प्रयोजन के लिए अनुकूलन किए 
गए हैं, 385 पर्याप्त नहीं है। न्यायालय प्रयोजन पर भी आपत्ति नहीं कर सकेंगे। 
प्रयोजन तो है, परन्तु इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अनुकूलनों से प्रयोजन 
सिद्ध हो जाएंगे। यह कहा जा सकता है दा ऐसा उपबंध पुराने भारत शासन 
अधिनियम का में धारा 293 के रूप में विद्यमान था निस्संदेह भारत शासन 
अधिनियम में वह धारा थी, 0220 भी अब प्रयोजन बिल्कूल भिन्न है। यहां 
इस संविधान में जो मुख्य हमने किया है, वह यह हे कि हमने कुछ 
मूल अधिकार दिए हैं। 935 के अधिनियम में कोई मूल अधिकार नहीं थे। यदि 
आप देश की साधारण विधियों में अनुकूलन करते हैं तो मुझे चिन्ता नहीं होगी, 
बशर्ते कि आप लोगों के अधिकारों को हाथ न लगाएं। आप की सभी विधियों 
को संविधान के अनुरूप बना सकते हैं। परन्तु जब आप सामान्य लोगों के नाजुक 
अधिकारों को हाथ लगाते हैं और उनके मूल अधिकारों को हाथ लगाते हैं तब, 
मेरा निवेदन है कि यह मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण बन जाता है। “किसी न्यायालय 
में आपत्ति न की जायेगी” शब्द भी नहीं है। पुरानी धारा 293 में आप देखेंगे कि 
न्यायालय की शक्तियां हटाई नहीं गई थीं। इस धारा में विधियां पहले की भांति 
न्यायालयों लत अधिकार में ० थी। अब ये शब्द विशेष रूप से 285 दिए गए हैं 
कि इलनों तथा रूपभेदों पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी। मेरी 
मुख्य आपत्ति इन शब्दों पर हे। 


अब मैं अपनी गौण आपत्ति पर आता हूं। हालांकि यह भी समान महत्व की 
। मैं कहना चाहता हूं कि कार्यपालिका को इन विधियों का अनुकूलन करने का 
अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि इन मूल अधिकारों के सम्बंध 
में विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिएं। जो इस प्रश्न की जांच 
करे। यह एक महत्वपूर्ण समिति होगी तथा देश के सर्वोत्तम व्यक्ति इसके सदस्य 
होने चाहिएं। वे विधियों की जांच करेंगे तथा राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे कि वह 
सुनिश्चित करें कि जा -अमुक विधियां बनाई जाए, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति 
विधानमंडलों के पास है तथा हम यह शक्ति किसी राष्ट्रपति को अथवा अन्य किन्हीं 
लोगों को प्रत्यायोजित नहीं कर सकते। इस समिति द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के पश्चात्‌ 
सरकार यह 80 करने के लिए कदम उठाएगी कि ऐसी असंगत विधियों का 
निरसन कर जाए। इसमें मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायालय की 
शक्ति समाप्त नहीं हो जायेगी। इन मूल अधिकारों का सार यह है कि न्यायालय 
ही अन्तिम प्राधिकार है तथा 50008 का ही अन्तिम क्षेत्राधिकार भी है। आखिरकार 
यदि न्यायालय इन अअध् की रक्षा नहीं करेंगे तो हम यह आशा कदापि नहीं 
रख सकते हैं कि कार्यपालिका ऐसा करेगी। वास्तव में आप उलटी गंगा बहा रहे 
हैं। भारत शासन अधिनियम 935 में इन अधिकारों को बिल्कुल भी हाथ नहीं 
लगाया गया था। केवल वर्तमान विधियों पर ही हि विचार हुआ था, अधिकारों 
का कोई उल्लेख नहीं था और इसलिए न्यायालयों का क्षेत्राधिकार हटाया गया 
था। यह सम्भव है कि कब 3 द्वारा गारंटी दिए गए मूल अधिकारों में अनुकूलन 
दौरान इस प्रकार हेर-फंर किया जाए कि हम आने वाले अनेक वर्षों में उनमें 
परिवर्तन न कर सकें। 


न अत: महोदय, मुझे यह प्रतीत होता है कि आपने समस्त विश्व के सामने केवल 
ढिंढोरा पीटा है कि आपने ये मूल अधिकार दिए हैं। में यह नहीं कहता कि विधि 
मंत्री इस प्रकार व्यवहार करेंगे। मेरे विचार में वह इस प्रकार व्यवहार नहीं करेंगे 
परन्तु वह अपने कक्ष में किसी से यह कह सकते हैं कि वह इस मामले की 
जांच करें। में 035 इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि यह शक्ति किसी 
भी प्राधिकारी को जिसमें कि राष्ट्रपति तथा विधि मंत्री तक सम्मलित हैं प्रत्यायोजित 
की जाए। विधानमंडल को ही इन कानूनों की जांच करने दी जानी चाहिए और 
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उसे इसका पता लगाना चाहिए कि क्‍या ये अनुकूलन आवश्यक हैं अथवा नहीं। 
कार्यपालिका को इस ढंग से देश के ह/5 8:88 को नहीं बदलना 80 श्री कृष्णमाचारी 
ने कहा कि ये शब्द सा र्ण नहीं है। ठीक है, इन्हें निकाल दें और मेरी हे मुख्य 
आपत्ति भी समाप्त 28020 | महोदय के 947 में हमारे 223 विधान सभा में एक 
विधेयक था जिसमें कि पुरानी विधियों का निरसन विधानमंडलों द्वारा गा जाने 
है. मांग की गई थी। आप एक निरसनकारी विधेयक पुनः संविधान सभा आग क्यों 
नहीं ला 5080 पूल अधिकारों के सम्बन्ध में लोग न्यायालय में जाएं ०) 
न्यायालय यह सकेगा कि अमुक-अमुक विधि संविधान के उपबंधों के 
अनुकूल नहीं हैं। आप यह शक्ति न्यायालयों को क्‍यों नहीं दे देते? यदि आप 

को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्हें यह लाभ प्रत्यक्ष रूप में पहुंचाएं। जैसी 
स्थिति इस समय है, आप अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर सकते हैं तथा लोगों 
के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं। 


*श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर (मद्रास-जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र 
श्री कृष्णमाचारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर काफी अधिक आलोचना, ५ गलतफहमी 
के कारण की गई है। का बात को ध्यान में रखना आवश्यक हे कि इस खण्ड 
को उद्देश्य क्या है। हमारे संविधान ने संविधान के ढांचे, शक्तियों के वितरण, विशेष 


प्राधिकारों में निहित शक्तियों, पल के विधानमंडलों तथा केन्द्रीय विधानमंडल के 
बीच संबंधों में कुछ मूलभूत किए हैं। साथ ही हमारा उद्देश्य यह नहीं 
कि हम कानून का अपना कार्य नए सिरे से आरम्भ करें, हमारा 


उद्देश्य यह है कि हम केवल उन्हीं निषेधों तथा विशेष उपबंधों के अध्यकोग रहते 
हुए जिनका कि कान को: संविधान में प्रावधान है, 5 संविधान के अन्तर्गत आने 
वाली सभी को ग्रहण करें। यह आवश्यक है न उन सभी अनेक संविधियों, 
अध्यादेशों, अध् , अधीनस्थ अधिनियम तथा नियमों के बारे में जानें जो कि 
वर्ष 935 में पहले अनुकूलन के पश्चात्‌ इन बीस वर्षों में बनाए गए हैं। यदि 
प्रत्येक अनिधियम, प्रत्येक नियम तथा प्रत्येक आदेश को न्यायालयों की जांच के 
अध्यधीन रखा जाना है और यदि इस अनुकूलन के की ( न्यायालय के पश्चातू 
दूसरे न्यायालय में जांच होनी है, तो इससे निस्संदे वकीलों तथा वादियों को तो 
अनेक सुअवसर उपलब्ध हो जाएंगे, परन्तु यह देश के व्यापक हित में नहीं होगा। 
अतः रा र्ण विधान को नए संविधान में समाविष्ट करने के लिए आप 55 यह 
उपबंध बा कि वे अधिनियम प्रवर्तन में बने रहेंगे, जब तक कि वे संविधान के 
सिद्धान्तों के विरुद्ध न हों। 


यह पहला सिद्धान्त है तथा इसे निर्धारित कर लेने के पश्चात्‌ यह आवश्यक 
हो जाता है कि अनुकूलन के लिए उपबंध किया जाए। यदि के अनुकूलन दो 
वर्षों के भीतर किया जाना हे का संसद के पास नया संविधान बनाये जाने 
के परिणामस्वरूप विभिन्‍न विषयों से सम्बन्धित अत्यधिक कार्यभार होगा, तो संसद 
को अनुकूलन के कार्य से परेशानी में डालना एक नामसझी का काम होगा। इन 
परिजातियों में यह उपबंध किया गया है कि अनुकूलन सरकार द्वारा किया जायेगा। 
आप उस धारणा को लेकर न चलें कि दिल्ली में बेठा गवर्नर जनरल अथवा राष्ट्रपति 
ये सब अनुकूलन करेगा। सरकार की सहायता एक विशेषज्ञ समिति करेगी। मेरे मित्र 
ने जिन सलाहकार समितियों का सुझाव दिया है उनका उपयोग अनुकूलन के प्रयोजन 
के लिए किया जा सकता है, बशर्तें कि वे बहुत भारी भरकम न बन जाएं और 
गा के कार्य में रूकावट न डालें। अनुकूलन ये शीघ्र क्रना होगा और इसके 
2 वह अन्य कार्य भी होगा कि जिसे कि संविधान के पास होने के तुरन्त 
बाद का को प्रभावी बनाने के लिए संविधान सभा को अपने ऊपर लेना पड़ 
सकता है। 
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जिस रूप में यह अनुच्छेद सभा में प्रस्तुत किया गया है इस पर अपनी टिप्पणियां 
करने से पूर्व, यह आवश्यक है कि हम यह बात अपने दिमाग में रखें कि भारत 
सरकार शासन अधिनियम की धारा 293 में, जिसका अनुकूलन इस अनुच्छेद 283 
में किया गया है, ठीक-ठीक क्‍या उपबंध है। धारा 293 के अन्तर्गत “हिज मैजेस्टी” 
को अनुकलन की शक्ति दी गई थी। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। 
प्रारूप समिति के सभापति ने जो कि इन दो वर्षों की सीमा निर्धारित करने के 
लिए जिम्मेदार थे, यह सोचा की अनुकूलन की शक्ति एक अनिश्चितकाल के लिए 
राष्ट्रपति में निहित नहीं होनी चाहिए। इस कार्य को गा रवक किया जाना चाहिए 
तथा अनुकूलन दो वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जाना । अतः दो वर्षों की 
यह सीमा रखी गई। 935 के नए संविधान के पश्चात्‌ धारा 293 के अन्तर्गत 
फेडरल कोर्ट के समक्ष पहले ही मामले में यह प्रश्न आया कि क्या अनुकूलन 
पर न्यायालय में आपत्ति की जा सकती है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर मारिस 
गायर ने यू.पी. केन्टोनमेंट के मामले में अपना निर्णय देते हुए कहा कि अनुकूलनों 
पर तनिक भी आपत्ति नहीं की जा सकती। हमने वर्तमान कु च्छेद में आरम्भ के 
शब्दों में ही एक सीमा रख दी अर्थात्‌ “भारत के राज्यक्षेत्र में किसी प्रवृत्त विधि 
के उपबंधों को इस संविधान के उपबंधों से संगत करने के प्रयोजन के लिए।” 
केवल इसी प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति को अपनी इस शक्ति का प्रयोग करना है। 
यह अत्यंत आवश्यक, हितकारी, तथा श्रेयस्कर उपबंध है। अन्य उपबंधों तथा 
उप-नियमों के बारे में न्यायालयों में अपने ९2५ के आधार पर मैं साहसपूर्वक 
यह कह सकता हूं कि प्रत्येक नियम तथा अधिनियम पर प्रहार करने की 
सामान्य प्रवृत्ति जाती है और मैं यह कह सकता हूं कि यह उपबंध अत्यंत 
हितकारी तथा श्रेयस्कर है। इसे उच्चतम न्यायालय अथवा फेडरल कोर्ट पर पुनः 
छोड़ने के बजाए कि वह इस बात पर विचार करे कि क्‍या सर मारिस गायर 
के निर्णय का अनुसरण किया जाना है अथवा नहीं, या लाहौर उच्च न्यायालय में 
व्यक्त की कई विरोधी राय का अनुसरण किया जाना है अथवा नहीं, यह स्थिति 
स्पष्ट कर दी गई है कि अनुकूलन पर न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी। 
इसको सोच-समझकर रखा गया ताकि तुच्छ तथा सारहीन आपत्तियों को उठाए जाने 
से रोका जा सके। परन्तु यदि अनुकूलन संविधान के मुख्य उपबंधों से, संविधान 
के प्रयोजन ही से बहुत परे है तो न्यायालय को ऐसे अनुकूलन को श्त्य न्‍्य घोषित 
करने का आवश्यक अधिकार प्राप्त होगा। इसका यह अर्थ नहीं प्रत्येक 
उप-नियम, प्रत्येक खण्ड, प्रत्येक उप-खण्ड, प्रत्येक अभिव्यक्ति को न्यायालय में 
परखा जाना होगा। यदि मूल प्रयोजन को दृष्टि में रखा गया है और यदि अनुकूलन 
इस प्रयोजन से परे नहीं है, तो उस पर न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी। 


आखिरकार अनुकूलन अपरिवर्तनीय नहीं है। विधानमंडल इसमें हस्तक्षेप कर 
सकता है। यदि विधानमंडल सतर्क है और लोक राय के प्रति इतना संवेदनशील 
है कि प्रत्येक ला की परख कर सके तो मेरे विचार में से उस समय ऐसा 
अधिनियम बनाने से कोई नहीं रोक सकता जब कोई अनुकूलन संविधान की भावना 
के अनुसार नहीं है। हम यह धारणा लेकर चल रहे हैं कि विधानमंडल अपने 
कर्तव्य के प्रति काफी जागरूक है, वह बहुत सतर्क है, बहुत योग्य है, परिश्रमी 
है तथा देश में इतने अधिक वकीलों के रहते जो कि निश्चय ही प्रत्येक उप-नियम 
की जांच-परख करेंगे और इतनी अधिक संख्या में लोगों के रहते, जिनके कि इससे 
प्रभावित होने की सम्भावना है, इस बात का कोई खतरा नहीं है कि सतर्क जनता 
तथा समान रूप से सतर्क वकीलों अथवा समान रूप से सतर्क विधायकों द्वारा 
इसकी ओर ध्यान न दिया जाए। विधायक सतर्क रहेंगे, वकील सतर्क रहेंगे तथा 
न्यायालय अधिनियमन में त्रुटि का निश्चित ही पता चला लेंगे। इन परिस्थितियों में 


2756] भारतीय संविधान सभा [।0 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


[श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर] 


मेरा निवेदन है कि यह अत्यन्त श्रेयस्कर उपबंध है। इस बात को लेकर पहले 
ही काफी आलोचना है कि इस संविधान का ही आशय वकीलों को लाभ पहुंचाना 
है। इस संविधान में यह उपबंध है कि संविधान के है 538 टलन पर न्यायालय में 
आपत्ति नहीं की जाएगी, एक अत्यंत हितकारी उपबंध हे। 


जहां तक विधानमंडल की हस्तक्षेप करने की शक्ति का सम्बन्ध है, यह ऐसा 
किसी भी समय कर सकता है। यह उपबंध राष्ट्रपति द्वारा मेरे मित्र पंडित ठाकुर 
दास भार्गव जैसे सलाहकारों की जो कि निश्चय ही आवश्यक रूपभेद करने में 
राष्ट्रति को सहायता देने के लिए लोक हित की भावना रखते हों, समिति बनाने 
के मार्ग में बाधक नहीं हैं और इसके साथ-साथ यह स्थायी तौर पर आवश्यक 
रूप भेद करने में राष्ट्रपति को समर्थ बनाता है। जब तक कि राष्ट्रपति पागल न 
हो अथवा उनका मंत्रिमंडल पागल न हो वे मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे। 
निस्संदेह, किसी विशेष खण्ड के सम्बन्ध में कहीं-कहीं सम्भवतया विधानमंडल भिन्‍न 
दृष्टिकोण अपना सकता है, परन्तु यदि तर्कसंगत आधार है, तो विधानमंडल इसकी 
ओर ध्यान दे सकता है तथा सरकार अथवा सम्बद्ध दल इस उपबंध को बदलने 
में सक्षम होंगे। इन परिस्थितियों में, मुझे इस बात पर खेद है कि इस उपबंध 
पर आपत्ति की गई है। 


*अध्यक्ष: यह सुझाव दिया गया है कि हम दोपहर बाद बैठक करें ताकि 
हम अधिक प्रगति कर सकें। अतः हम चार बजे पुनः बेठेंगे। 


तत्पश्चात्‌ सभा मध्याहन भोजन के लिए 4 बजे म.प. तक के लिए 
स्थगित हुई। 


सभा मध्याहन भोजन के पश्चात्‌ 4 बजे म.प समवेत हुई। 
अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पीठासीन हुए। 


*थ्री विश्वनाथ दास (उडीसा-जनरल): अध्यक्ष महोदय प्रस्तावित संशोधन 
बिल्कुल भारत शासन अधिनियम 935 के अनुसार है। यदि कोई अन्तर है भी, 
तो वह कठोरता के मामले में हे। 935 के अधिनियम में से जेसा कि इसे 
अनुकूलित किया गया है, इस धारा, अर्थात 293 का लोप कर दिया गया था। 
स्वाभाविक है कि इसके स्पष्टीकरण की आशा करने का हमारा अधिकार है। इसका 
लोप क्यों किया गया और इस संबंध में अब अन्तर करने की आवश्यकता क्‍यों 
महसूस की गई। 


महोदय, मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव अपनी आपत्तियां स्पष्टत: 
प्रकट कर चुके हैं। उनमें से अधिकांश हमारी भी आपत्तियां हैं। मेरे माननीय मित्र 
श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने प्रारूप समिति का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें 
कुछ उपदेश दिए। उन्होंने कहा कि संशोधन से विधानमंडल की शक्ति छीनी नहीं 
गई है। में उनसे पूछना चाहता हूं कि क्‍या उन जैसे विख्यात वकील के लिए 
यह आवश्यक है कि वे इन प्रारम्भिक सिद्धान्तों को हमें बतायें, जेसे कि इस सभा 
के सदस्य यह भी नहीं जानते हों कि एक उत्तरदायी सरकार की प्रणाली के अंतर्गत 
“राष्ट्रपति” का अर्थ हे मंत्रिमंडल अथवा स्वयं प्रधान मंत्री। इसके अतिरिक्त उन्होंने 
यह भी कहा कि यह धारा 293 की मानता के ध रूप है कि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल 
द्वारा सपरिषद आदेश (आर्डर्स इन काउंसिल) किए जा रहे थे। जब आप 
ब्रिटेन की सरकार पर विश्वास कर रहे थे, तो आप अपनी सरकार पर विश्वास 
क्यों नहीं कर सकते? यदि इसमें अविश्वास की कोई बात है तो मैं यह कहूंगा 
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कि यह धारणा दूसरे पक्ष में विद्यमान है। अत: यह कहना अनुचित तथा दुर्भाग्यपूर्ण 

कि हम इस धारा में परिवर्तन इसलिए चाहते हैं क्‍योंकि हम मंत्रिमंडल में 
विश्वास नहीं करते। यह मंत्रिमंडल में हमारे विश्वास का प्रश्न नहीं है। इस अनुच्छेद 
में जो प्रस्ताव किया गया है वह यह कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष माननीय 
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विधानमंडल की सभी शक्तियां भारत के विधि मंत्री माननीय 
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को हस्तानतरित कर देंगे। इस स्थिति में भी हमें शायद 
उतनी चिन्ता न हो, यदि वह अथवा उनका मंत्रिमंडल इस सार प्रश्न पर स्वयं 
कार्यवाही करे। अध्यक्ष महोदय, यह सुविदित है कि मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री 
अत्यधिक व्यस्त रहते हैं उनके लिए यह संभव नहीं हे कि वे उन सभी अधिनियमों 
की बारीकी से जांच करें जिनका कि इस सम्बन्ध में अनुकूलन किया जाना है। 


इस प्रश्न पर चर्चा करते हुए हमें दो या तीन बातें ध्यान में रखनी होंगी। प्रथम, 
आपने संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया है जिनकी पहले कहीं 
परिकल्पना नहीं की गई थी, और न ही तो इनके बारे में 935 के अधिनियम 
में सोचा गया था तथा ब्रिटेन की सरकार अथवा ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने तो इनकी 
ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया था। दूसरे, आपने संविधान में विशिष्ट उपबंध करके 
न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर रोक लगा दी है। हमारे मित्र श्री अल्लादी कृष्णास्वामी 
अय्यर ने एक बात सामने रखी हे कि यह सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक घोषणा 
है। मैं उन्हें पुन: बताना चाहता हूं, जेसा कि पहले बता चुका हूं--साम्राज्यवादी प्रशासन 
प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत ब्रिटिश न्यायपालिका की घोषणाओं में मेरा विश्वास इतना 
नहीं है जेसा कि वह स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका की घोषणाओं में होगा। 
जब तक कि ऐसा नहीं होता, मैं उनसे तथा इस सभा के माननीय सदस्यों से 
अनुरोध करूंगा कि न्यायपालिका में मेरा विश्वास इसकी सीमाओं के भीतर होगा। 


महोदय, दो वर्षों की समय सीमा निर्धारित की गई है मुझे नहीं मालूम कि 
किस कारण से। कार्यपालिका को दी गई विशाल शक्तियां तनिक भी वांछनीय नहीं 
हैं। जब मेरे माननीय मित्र श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर कार्यपालिका पर भरोसा 
रखने के लिए अपने उपदेश हम पर थोप रहे थे, तो मैं स्तब्ध रह गया। मैं यह 
आशा नहीं करता था कि उन जैसे विख्यात विधिवेत्ता तथा वकील हमारी कार्यपालिका 
में हमारे विश्वास के संबंध में हमें उपदेश देंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह 
अपने तर्क को और आगे बढ़ाएं। अवश्य ही, सभी प्रकार का विश्वास तो रखा 
जा सकता है। परन्तु फिर कोई कानून बनाने की आवश्यकता ही क्या है। सब 
कुछ प्रशासन पर ही छोड़ दें। कोई भी न बनायें। कोई संविधान न खखें, 
मूल अधिकारों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योकि हमारे यहां जनता द्वारा निर्वाचित 
उत्तदायी सरकार है! उनकी जैसी ख्याति वाले अत्यन्त बुद्धिमान तथा सुयोग्य 
विधिवेत्ता से हमें ऐसी आशा नहीं थी। 


महोदय, मेरी इस संबंध में शिकायत है कि सरकार ने अपनी पूरी स्थिति हमारे 
समक्ष स्पष्ट नहीं की है। मैं यह भली प्रकार समझता हूं कि सरकार का यहां 
प्रतिनिधित्व नहीं है तथा सरकार के सदस्य यहां पर सभा के सदस्य होने की अपनी 
हेसियत के नाते आते हैं। परन्तु निसंदेह यह सच है कि डॉ. अम्बेडकर भारत 
के विधि मंत्री भी हैं तथा यह उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि वह हमें बताएं 
कि उन्होंने इस सम्बंध में अब तक क्‍या कदम उठाए हैं। यह एक बहुत बड़ा 
आदेश है जो कि वह चाहते हैं कि उन्हें दिया जाये। केन्द्र तथा प्रांतों के 
हजारों कानून प्रवर्तन में हैं, जिनमें कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पास किए विनियम 
भी शामिल हैं। इन सभी को परिवर्तन में बने रहना है। मैं पूछता हूं कि क्‍या 
साधारण सदस्यों के लिए इन सभी को रूपभेदित करने के लिए गेर सरकारी विधान 
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का सहारा लेना सम्भव है? विधि मंत्रालय ने क्‍या किया हे? मैं प्रारूप समिति 
से पुनः निवेदन करूंगा कि उन्होंने अब तक जो दृष्टिकोण अपनाया है तथा विधि 
मंत्रालय ने इस संबंध में अब तक जो कार्रवाई की है, उसमें कुछ लाभ नहीं 
हुआ है। मेरे माननीय मित्रों ने विभिन्न सुझाव दिये हें। 


“अध्यक्ष; आप इस विषय के सम्बंध में विधि मंत्रालय से किस प्रकार की 
कार्वाई की आशा करते हैं? 


*भश्री विश्वनाथ दास: मैं अब उसी पर आ रहा हूं। वास्तव में मैं अपना 
कर्तव्य निभाने में असफल रहूंगा यदि मैं यह न बता पाऊं। इसलिए मैं इसे दोहराता 
हूं। कोई भी अनुकूलन आरम्भ किए जाने से पूर्व, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार 
तथा भारत सरकार के विधि विभाग से कहा कि सभी आवश्यक कानूनों को जांच 
की जाए। भारत सरकार अनुकूलनों का सुझाव दे रही थी तथा विधि मंत्रालय, जो 
कि उस समय भारत सरकार का विधि विभाग था, द्वारा सुझाए गए 38 लनों को 
अनुमोदित किया जा रहा था तथा उन्हें ब्रिटिश सरकार के अनुकूलनों के रूप में 
“सपरिषद आदेश” (आर्डर इन काउन्सिल) में प्रकाशित किया जा रहा था। इस 
संबंध में मेरी शिकायत यह है कि न तो विधि विभाग ने और न संविधान ने 
ही इस बारे में कुछ कार्राही की है। मैं आशा करता हूं उनको चाहिए था कि 
वे अनुकूलनों को तैयार रखते और उन्हें उन विधियों की जांच करनी चाहिए थी 
जो परिवर्तन में हें। 


“अध्यक्ष: बिना यह जाने कि संविधान कैसा होगा? 


“माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: (बम्बई-जनरल): मेरे मित्र की जानकारी 
पूर्ण: गलत है। वह नहीं जानते कि क्‍या किया जा रहा हेै। 


*थ्री विश्वनाथ दास: यदि मेरी जानकारी गलत है तो मुझे प्रसन्‍नता होगी और 
यदि यह सब कुछ कर लिया गया है तो मुझे हर्ष होगा इस स्थिति में मेरे 
मित्र द्वारा कम से कम अब तक सब कुछ सभापटल पर रख दिया जाना चाहिए 
था--जेसा कि मैंने पहले कहा और अब दोहराता हूं अपनी ह स्थिति हमारे समक्ष 
स्पष्ट कर देनी चाहिए थी और यह कहना चाहिए था “मेरे पास वे तैयार हें। 
मुझे आदेश दें और मैं उन्हें प्रकाशित करा दूंगा।” मैं उन व्यक्तियों से सहमत नहीं 
जो यह सोचते हैं कि मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने से मामले में सुधार 

, तथा न ही उन माननीय सदस्यों से मैं सहमत हूं जिनका यह विचार है कि 
प्रतिक्रियायें संसद के समक्ष रख दी जायेंगी। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के अन्तर्गत 
अनुकूलनों को संसद के समक्ष रखा गया था। परन्तु उसका प्रभाव क्या रहा? 
विधानमंडलों के पास गैर-सरकारी सदस्यों के लिए इतना समय कहां है कि वे 
उतने विशाल कार्य को अपने हाथ में लें? उन परिस्थितियों में संसद की प्रतिक्रिया 
के लिए इन अनुकूलनों को संसद के समक्ष रखे जाने से कोई लाभ नहीं होगा। 


माननीय सदस्यों के समक्ष एक अन्य प्रस्ताव रखा गया है और वह है एक 
विशेषज्ञ समिति गठित करने के बारे में। वह निश्चय ही उपयोगी तथा लाभदायक 
रहेगी। परन्तु मैं यह कहूंगा कि हम एक विशाल आदेश जारी कर रहे हैं और 
कार्यपालिका को महान जिम्मेदारी तथा प्राधिकार सौंप रहे हैं। अतः मेरा यह विचार 
है कि विधानमंडल के प्रति भी उचित रहेगा कि कुछ विख्यात विधिवेत्ताओं की 


संविधान का प्रारूप [2759 


जो कि विधानमंडल के सदस्य भी हैं, एक समिति गठित की जाए जो विधि मंत्रालय 
को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे ताकि मंत्रालय उन्हें मात्र कानूनी रूप दे। उनको 
कानूनी रूप देना विधि मंत्रालय की जिम्मेवारी होनी चाहिए। मैं अन्य सभी शक्तियों, 
महत्व तथा जिम्मेवारियों को जिस रूप में भी वे हैं, कार्यपालिका के हाथों में नहीं 
रखना चाहता। इस दृष्टिकोण से इस प्रश्न के बारे में, जहां तक मेरा सम्बन्ध हे, 
मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो जाऊंगा यदि माननीय विधि मंत्री या प्रारूप समिति यह 
कहे कि वे संविधान सभा की विशेषज्ञ समिति बनाने के लिए. सहमत और इच्छुक 
हैं तथा विधानमंडल सभी कानूनों की जांच करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो 
प्रान्‍्तलीय सरकारों से कहेगा कि वे सभी 52.8 की जांच करें तथा सभी अनुकूलन 
एक साथ रखे जायेंगे। स्वतंत्र भारत में सरकार बनने के पश्चात्‌ इस बात 
की कल्पना तक भी नहीं की जा सकती कि ऐसे कानून रखे जाएं जोकि स्वयं 
गैर जिम्मेवार हों तथा जिनमें से कि अधिकांश अत्यन्त हि हो गए हों और 
दकियानूसी बन गए हों और जो कि लोगों की साथ-साथ और कार्य की आज 
की आवश्यकताओं के अनुरूप न हों। इन परिस्थितियों में मैं प्रारूप समिति से तथा 
संविधान सभा के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करें। 


भाक माननीय सदस्यः अब प्रश्न मतदान के लिए रखा जाये। 


*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: महोदय, इस वाद-विवाद को ५ गए दृष्टिकोण का 
के पश्चात्‌ मैं अपने मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा व्यक्त किए गए 
का समर्थन करना चाहता हूं। यह बात कदाचित निरर्थक प्रतीत होती हें यदि 
विधानमंडल कोई प्रावधान पास कर देता है जो कि संविधान के अनुरूप नहीं है 
तो उसमें संतप्त किसी व्यक्ति को इस बात को न्यायालय के ध्यान में लाने का 
अधिकार होगा तथा न्यायालय को उस प्रश्न पर विचार करने से नहीं रोका जाएगा। 
मान लीजिए कि ऐसा कोई विधान पास किया जाता है जो कि संविधान के मूल 
अधिकारों के अनुरूप नहीं है, तब कोई व्यक्ति इस मामले को न्यायालय में ले 
जा सकता है तथा उस विधान को अवैध तथा शून्य घोषित करा सकता है। यह 
कुछ अजीब लगता है कि राष्ट्रपति अनुकूलन तथा रूपभेद की उसे प्रदत्त शक्ति 
के अन्तर्गत इस तरह का आदेश जारी करे अथवा उपबंध करे जो कि संविधान 
के अनुरूप न हो तो हम मामला न्यायालय में नहीं ले जा सकते। महोदय मेरे 
विचार में वहां इस नए प्रावधान के रह किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, 
क्योंकि अब तक अनुकूलन का आदेश इस संविधान के उपबंधों के हक रूप नहीं 
है तब तक निचले न्यायालयों का उस पर हर क्षेत्राधाकार होगा। परन्तु मेरे माननीय 
मंत्री श्री अल्लादी कहते हैं कि अभी हाल हीं के निर्णय में फेडरल कोर्ट ने घोषणा 
की है कि किसी अनुकूलन के निरसन के लिए अथवा उसे शून्य घोषित करने के 
लिए लाए गए किसी वाद पर न्यायालय विचार नहीं करेगा। महोदय इसलिए मैं 
समझता हूं कि यह निरापद होगा तथा सभी सम्बधित व्यक्तियों के हित में होगा कि 
पण्डित ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रस्तावित स्वरूप का कोई संशोधन स्वीकार कर लिया 
जाए। 

मैं यह भी कहना जहा गा कि इस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित की गई दो वर्ष की 
अवधि बहुत लम्बी होती है। यदि इतनी अवधि रखी जाती है, तो कुछ मामलों 
में राष्ट्रति तथा उनके सलाहकार इतने शीघ्र उपाय नहीं करेंगे जितने शीघ्र कि 
उन्हें करने चाहिए। मेरी राय में, जहां तक आदिवासी क्षेत्रों में न्याय उपलब्ध कराने 
का सम्बन्ध है, संविधान के पास किए जाने के पश्चात्‌ तुरन्त कार्रवाई करना 
आवश्यक होगा। सदन को यह याद होगा कि पष्ठ अनुसूची के पैरा 5 में कुछ 
उपबंध रखे गए हैं जिनके आधार पर कि सिविल प्रक्रिया संहिता और दण्ड प्रक्रिया 
संहिता को आदिवासी क्षेत्रों में प्रवर्ततीय बनाया जा सकता है। 
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परन्तु माननीय सदस्यों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि हालांकि ऐसे लोगों 
के बीच मुकदमेबाजी हो सकती है जो कि आदिवासी समुदाय के नहीं हैं, जिन 
क्षेत्रों में आदिवासी लोगों की तनिक भी आबादी नहीं हैं, परन्तु वे पर्वतीय क्षेत्रों 
के अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं, वहां सिविल प्रक्रिया संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 
लागू नहीं है। उदाहरणार्थ, वहां डिप्टी कमिश्नर का कोई भी सहायक जिसके पास 
कि कोई हम नी शैक्षिक योग्यता नहीं है, किसी अभियुक्त को सात वर्षों तक की 
अवधि तक के कारावास का दण्ड दे सकता है, और वर्तमान नियमों के अन्तर्गत 
यदि दण्ड तीन वर्षों से अधिक का है, केवल तब ही अपील की जा सकती 
है। अन्यथा अपील का कोई अधिकार नहीं है। अन्य मामलों के संबंध में भी वहां 
सिविल प्रक्रिया संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू नहीं है। यह निर्धारित किया 
गया है कि न्यायालयों का मार्गदर्शन सिविल प्रक्रिया संहिता की भावना से अथवा 
दण्ड प्रक्रिया संहिता की भावना से होगा। महोदय, इस भावना का तनिक भी पता 
चला पाना अत्यन्त कठिन सिद्ध हुआ है। कई बार दण्ड प्रक्रिया संहिता की भावना 
का यह अर्थ लगाया जाता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता का कठोरता से अनुसरण 
न किया जाये और कई बार इसका यह अर्थ लगाया जाता है कि दंड प्रक्रिया 
संहिता का कठोरता से अनुसरण किया जाये। यदि मेरे मित्र डॉ. अम्बेडकर या 
अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर उन पर्वतीय क्षेत्रों में अपना विधि व्यवसाय चला रहे 
होते तो उन्हें यह पता लगा पाना कठिन प्रतीत होता कि सिविल प्रक्रिया संहिता 
की भावना अथवा दंड प्रक्रिया संहिता की भावना कहां विद्यमान है। इस पैरा के 
अन्तर्गत राज्यपाल यह घोषणा करने के लिए सक्षम होगा कि ऐसे अपराधों के विचारण 
में दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू की जाएगी जिनके संबंध में कि पांच वर्ष या इससे 
अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड अथवा निर्वासन का दण्ड अथवा मृत्यु 
दण्ड दिया जाना है। परन्तु जब तक कि कानून का अनुकूलन तुरन्त नहीं कर 
लिया जाता, संविधान का यह उपबंध केवल एक अपालित नियम बना रहेगा। यह 
एक बहुत ही मामूली कृपा होगी। मात्र एक क्षण के लिए कल्पना करें कि दिल्‍ली 
अथवा अजमेर, मारवाड में रह रहे किसी व्यक्ति पर दंड प्रक्रिया संहिता का अनुसरण 
किए बिना ही मुकदमा चला दिया जाए, उसे सिद्धरोष ठहरा दिया जाए तथा मृत्यु 
दण्ड भी दे दिया जाए। मैं यह भली प्रकार समझ सकता था यदि यह विधि उन 
मामलों पर लागू होती जहां कि यि स्थानीय लोग अथवा आदिवासी लोग पक्षकार 
हों। परन्तु बात ऐसी नहीं है। मामला 3 द्ध गैर आदिवासियों के बीच हे 
अथवा एक आदिवासी और एक गैर-आदिवासी के बीच है तो भी दण्ड प्रक्रिया 
संहिता संहिता लागू नहीं होती और इस स्थिति में किसी भी कानूनी प्रक्रिया का 
पालन नहीं किया जाता, और किसी भी प्रकार से अपील करने के अधिकार की 
अनुमति नहीं दी जाती। 


मेरा निवेदन है कि वर्तमान विधि को उन उपबंधों के अनुकूल बनाने के लिये, 
जिन्होंने कि इस बात में थोड़ी सी दया दिखाई है कि राज्यपाल दण्ड प्रक्रिया संहिता 
के कुछ प्रावधानों को किसी क्षेत्र विशेष में कुछ मामलों के संबंध में लागू किये 
जाने की घोषणा कर सकता है, विधि में संशोधन करके अथवा उसमें रूपभेद करने 
के उपाय किए जाने चाहिएं ताकि वह विधि शीत्र प्रवर्तन में आए। अतः मैं इस 
अनुच्छेद का स्वागत करता हूं जो कि वर्तमान विधि में परिवर्तन अथवा उपांतरण 
की अनुमति देता है ताकि संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाया जा सके। 
इसके साथ-साथ इस बारे में भी हमारी सुरक्षा की जानी चाहिए कि अनुकूलनों 
अथवा उपांतरणों के इन उपबंधों को इस प्रकार लागू न किया जाए जिससे कि 
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संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों में हस्तक्षेप हो। हस्तक्षेप के ऐसे मामलों में 
यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि हमें मामला न्यायालय में ले जाने का अधिकार 
होगा ताकि हम उस अनुकूलन को अविधिमान्य घोषित करवा सकें। अन्यथा जिस 
निर्णय को उद्धृत किया गया है उसे देखते यदि आप इसे उसी रूप में छोड 
देते हैं तो जब राष्ट्रपति ऐसा कोई अनुकूलन कर जोकि संविधान उपबंधों के अनुरूप 
नहीं है तो हम कोई कदम उठाने के लिये पूर्णतः शक्तिहीन हो जायेंगे। 


*अध्यक्ष: समापन प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत हो चुका है। प्रश्न यह हैः 
“कि अब प्रश्न मतदान के लिए रखा जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः अध्यक्ष महोदय, आरम्भ में मैं अपने माननीय मित्र 
श्री कामत से जो कि, मैं देख रहा हूं, इस समय यहां नहीं हें, क्षमा मांगता हूं 
जिन्होंने कि मेरे वक्‍तव्य में मेरे द्वारा हुई छोटी सी भूल पर आपत्ति की जब कि 
मैंने उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने सशोधन प्रस्तुत किये हैं, संशोधन प्रस्तुत करने 
वाले लोगों के रूप में उल्लेख किया था। 


सदन को यह याद होगा कि मैंने प्रस्तुत किए जा रहे संशोधनों का पूर्वानुमान 
लगाने तथा अग्रिम रूप से उनका उत्तर देने का प्रयास किया था। इनमें से अधिकांश 
संशोधनों का, बहारहाल मेरे माननीय मित्रों श्री कामत, श्री मुनिस्वामी पिल्‍ले तथा 
प्रो. शिव्बनलाल सक्सेना द्वारा अं त किए गए संशोधनों का, उत्तर मैंने अग्रिम रूप 
से देने का प्रयास किया था। विचार में खण्ड (2) में जेसा कि यह खण्ड 
इस समय है प्रयुक्त शब्द इतने स्पष्ट हैं कि इस खण्ड के अन्त में रखे गये 
शब्दों, अर्थात्‌ “कि ऐसे अनुकूलन तथा रूपभेद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न 
की जाएगी” से सम्भवतया कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं होगी आरम्भ के शब्दों 
में पर्याप्त उपबंध किया गया है जिनमें कि विशेष रूप से यह कहा गया है कि 
अनुकूलन केवल भारत के राज्य क्षेत्र में 2803. विधि के उपबंधों को इस 
संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाने के | के लिए ही किया जाना चाहिए। 


मेरे माननीय मित्र पण्डित ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन ही 
केवल ऐसे संशोधन हैं जिनके लिए अब उत्तर दिये जाने की आवश्यकता है। अपने 
संशोधन संख्या 88 में, जिसमें कि उन्होंने खण्ड (2) के स्थान पर एक अन्य 
खण्ड रखने का प्रस्ताव किया है, वह खण्ड (2) का तात्पर्य समझने में असफल 
रहे हैं। खण्ड (2) का तात्पर्य यह है कि जहां तक सम्भव हो, सरकार के पास 
उपलब्ध तंत्र किए. जाने वाले अनुकूलनों के लिए आवश्यक मात्रा में सामग्री तैयार 
करेगा जो कि इस संविधान के प्रख्यापन के तुरन्त बाद राष्ट्रपति द्वारा सम्भवतया 
एक आदेश के रूप में प्रकाशित की जायेगी। यह आवश्यक होगा क्योंकि अनेक 

ब्योरे होंगे, कुछ मामलों में छोटे-छोटे तथा कुछ अन्य मामलों में विभिन्‍न स्वरूप 
के, जिनके बारे में कि कार्यवाही की जानी होगी ताकि प्रवृत्त विधियों को संविधान 
के उपबंधों के अनुरूप बनाया जा सके। 


मेरे माननीय मित्र द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, उन्होंने यह सुझाव दिया है कि 
एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए तथा वह समिति आठ महीनों के भीतर रिपोर्ट 
प्रस्तुत करे और यह कि कार्यवाही बाद में की जाए। संविधान के प्रख्यापित होने 
तथा इन आठ महीनों के बीच की अवधि में क्‍या होगा जो कि स्वाभाविक है 
कि समिति की रिपोर्ट आने तक बीत जायेंगे। स्पष्ट है कि यदि प्रवृत्त 
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[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


विधियों को वास्तव में संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाना है तो इस दौरान 
इस प्रकार की किसी भी कार्यवाही का किया जाना असम्भव है। जैसे कि ये संशोधन 
प्रस्तुत करते समय मैंने अपनी टिप्पणियों में कहा था, सरकार को या संसद को 
संकल्प पास करने में कोई रुकावट नहीं है अथवा सरकार को इस मामले में 
पहलकदमी करने तथा एक समिति नियुक्त करने में कोई रुकावट नहीं है जो कि 
इस देश में कानून के ढांचे की समीक्षा करे, उसको आधुनिक बनाए तथा इसे 
उन सिद्धांतों के अनुरूप है जो कि संविधान में प्रतिपादित किए गए हें। मेरे विचार 
में मेरे मित्र पण्डित ठाकूर दास भार्गव को संविधान के प्रख्यापित होने तक प्रतीक्षा 
करनी चाहिए तथा या तो एक विधेयक द्वारा अथवा एक संकल्प द्वारा सरकार से 
इस मामले में, उनके द्वारा दिए गए सुझावों की दृष्टि में, कार्यवाही करवानी चाहिए। 


जहां तक खण्ड (3) में उनके संशोधन का सम्बन्ध है, यह संशोधन इस प्रकार 
का है कि यह उस गारंटी को समाप्त कर देता है जोकि द्वारा प्रस्तुत संशोधन 
के खण्ड (3) में दी गई है। उन्होंने जो कुछ किया है, वह केवल यह है कि 
उन्होंने खण्ड (3) में सुझाए गए अपने प्रस्ताव में वह सब कुछ समाविष्ट करने 
का प्रयास किया है जो उन्होंने एक अलग अनुच्छेद 307-क प्रस्तुत करने के बारे 
में मूलतः सोचा था। वह विचार जो उनमें उस समय था जब उन्होंने वह संशोधन 
तैयार किया जिसे कि वह नये अनुच्छेद 307-क के रूप में प्रस्तुत करना चाहते 
थे, खण्ड (3) में समाविष्ट कर लिया गया है अर्थात्‌ यह कि मूल अधिकारों 
तथा देश की विधियों को मूल अधिकारों के संगत बनाए जाने के प्रश्न के सम्बंध 
में कुछ किया जाना चाहिए। 


अतः मैं अनुभव करता हूं कि मेरे मित्र पण्डित ठाकुर दास भार्गव ने जिन्हें 
कि यह सभा एक अत्यन्त विख्यात वकील के रूप में जानती है तथा जो इस 
संविधान का निर्माण किये जाने में सहायता प्रदान करने हेतु काफी अधिक परिश्रम 
करते हैं इस मामले विशेष में अपने उल्लास को अपने पर हावी होने दिया 

तथा एक संशोधन प्रस्तुत किया जो कि इस संशोधन विशेष के अनुकूल नहीं है 
जोकि इस समय सभा के समक्ष है। यह किसी अन्य बात के अनुकूल हो सकता 
है, यह एक स्वतंत्र प्रस्ताव के रूप में अनुकूल रह सकता है परन्तु यह इस संशोधन 
विशेष के अनुकूल नहीं है क्योंकि उनके संशोधन संख्या 88 से मेरे द्वारा प्रस्तावित 
संशोधन के खण्ड (2) के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती तथा उनका संशोधन संख्या 
89 खण्ड (3) का प्रयोजन पूरा नहीं करता, यह कि....... 


*पण्डित ठाकर दास भार्गवः जहां तक प्रस्तावित खण्ड (3) के बारे में 


82 का प्रश्न है वह एक बिल्कुल अलग बात है। यह खण्ड (2) में संशोधन 
नहीं है। 


*अग्री टी.टी, कृष्णमाचारी: वास्तव में उनके संशोधन संख्या 89 में कहा गया है- 
“कि संशोधन संख्या 2 में, प्रस्तावित खण्ड (3) के स्थान पर यह रखा जाए।” 


मेरे विचार में यह प्रतिस्थापन नहीं है क्योंकि इसका खण्ड (3), जैसा कि 
मैंने प्रस्तुत किया है, के उपबंधों से तनिक भी सम्बन्ध नहीं हैं ओर में समझता 
हूं कि इसके बारे में कोई रहस्य भी नहीं है क्‍योंकि खण्ड (3) की शब्दावली 
बहुत स्पष्ट है। यह शब्दावली बहुत स्पष्ट है। यह शब्दावली राष्ट्रपति को केवल 
दो वर्षों की अवधि के लिए अनुकूलन करने हेतु शक्ति प्रदान करती है। 
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*पंडित ठाकुर दास भार्गवः यह संशोधन मूल अनुच्छेद के लिए है। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: तब मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। यदि मेरे 
माननीय मित्र आज प्रातः 9.35 बजे ऐसा संशोधन लाए हैं जोकि मुझ में दिए 
गए संशोधन से सम्बन्धित न होकर अलग कोई चीज हे तब तो उन सभी 
टिप्पणियों को वापस लेना होगा जो कि मैंने अभी की हैं। और केवल यह तर्क 
देना होगा कि क्‍योंकि इस बात का मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन से कोई सम्बन्ध 
नहीं हे अत: मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं तथा सम्भवतया उत्तर देने के 
लिए उचित प्राधिकारी भारत सरकार के माननीय विधि मंत्री होंगे अथवा उस भारत 
सरकार के विधि मंत्री होंगे जो कि 26 जनवरी के पश्चात्‌ होगी। मेरा विचार 
कि मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधनों से संशोधित अनुच्छेद 307 एक निश्चित प्रयोजन 
को पूरा करता है जिसे मेरे माननीय मित्र तथा सहयोगी श्री अल्लादी 8५3५, 
अय्यर ने अपने विद्वतापूर्ण तर्कों द्वाट काफी उचित ठहराया है तथा प्रस्ताव के समर्थन 
में उनका तर्क स्वीकार करके सदन ठीक ही करेगा और इसीलिए मैं सदन से 
निवेदन करूंगा कि सदन मेरा संशोधन स्वीकार करे तथा मेरे द्वार संशोधित रूप 
में अनुच्छेद 307 को पास करे। 

*भ्री अमिय कुमार घोष: (बिहार-जनरल): मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि 
वास्तव में इन शब्दों का क्या आशय है, अर्थात्‌- 

ह हि. ऐसे किसी अनुकूलन या रूपभेद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की 

जाएगी।” 

क्योंकि यदि राष्ट्रपति किसी विद्यमान विधि को उन उपबंधों के बे सार संशोधित 
अथवा रूपभेदित करता है जिन्हें कि हमने संविधान में पास किया है तब उसके 
कृत्य अधिकाराधीन होंगे तथा किसी न्यायालय में मामला उठाए जाने का कोई प्रश्न 
उत्पन्न नहीं होता। सता यदि राष्ट्रपति ऐसा कुछ करता है जो कि खण्ड (2) 
की भावना के विरुद्ध हो अर्थात यदि वह ऐसी किसी विद्यमान विधि को संशोधित, 
रूपभेदित अथवा निरसित करता है जो कि संविधान में उल्लिखित उपबंधों से भिन्‍न 
है अथवा उनके प्रतिकूल है तो 22 की कह अधिकार-बाह्य है तथा निश्चय ही 
इस पर न्यायालय में आपत्ति की जा है। अन्तिम दो पंक्तियों में जिस सीमा 
का प्रावधान किया गया है उसकी परिधि में 3० किस प्रकार के मामले की 
परिकल्पना की गई है? स्पष्ट है कि वे मामले | कि राष्ट्रपति ठीक इस अनुच्छेद 
द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियों के आधार पर कार्यवाही करता है, इन उपरोक्त अन्तिम 
दो पंक्तियों के अन्तर्गत नहीं आते और इसलिए इस अन्तिम पंक्ति के अन्तर्गत 
सम्भवतया आने वाले मामले केवल एक वर्ग के ही हें जिनमें कि राष्ट्रपति उस 
उपबंध के उल्लंघन में कार्य करता है जो इस अनुच्छेद में दिया गया हैं, क्‍योंकि 
आपने विद्यमान विधियों में संशोधन करने तथा उपांतरण करने के मामलों में राष्ट्रपति 
के लिए कोई प्रक्रिया अथवा नियम निर्धारित नहीं किए हैं और इसलिए शक्ति 
के अनियमित प्रयोग का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। 

*भ्री टी.टी, मा, मेरे माननीय मित्र इन उपबंधों के बारे में द्वारा दिए 
गए स्पष्टीकरण नहीं समझ पाए हैं, शायद स्पष्टीकरण में मुझसे कोई कमी 
रह गई हो। में चाहता हूं कि वह आरम्भ के शब्दों की ओर ध्यान दें। प्रारम्भिक 
शब्द न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को उचित ठहराते हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि 
क्या अनुकूलन प्रारम्भिक शब्दों, “अर्थात्‌ भारत के राज्यक्षेत्र में किसी प्रवृत्त विधि 
को इस संविधान के उपबंधों से संगत करने के प्रयोजन से” के अनुरूप किया 
गया है अथवा नहीं। यदि न्यायालय यह हा भव करता है कि यह उस प्रयोजन 
के लिए नहीं है तो निस्संदेह अनुकूलन अधिकार-बाह्य होगा। परन्तु दूसरी ओर 
यदि अनुकूलन की शब्दावली आदि के बारे में केवल भिन्‍न दृष्टिकोण होने के 
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मामले का प्रश्न है तो यह निश्चय ही एक ऐसा मामला है जिसके बारे में हमारा 
विचार यह है कि उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। 
किसी भी स्थिति में कोई भी बात किसी न्यायालय को इससे नहीं रोकेगी कि 
वह इस प्रश्न की जांच करे कि क्‍या अनुकूलन या खंड में आशायित प्रयोजन, 
अर्थात्‌ “किसी प्रवृत्त विधि के उपबंधों को इस संविधान के उपबंधों से संगत करने 
के लिए” की पूर्ति के लिए था या अथवा नहीं। हम वास्तव में संविधान में यह 
नहीं कह सकते कि कौन-सा विशेष मामला अधिकार-बाह्य अथवा अधिकाराधीन 
होगा। प्रयोजन स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है और मेरे विचार में हम इस खण्ड 
में दिए गए शब्दों से बाहर नहीं जा सकते। 

*श्री अमिय कुमार घोष: यदि क्षेत्राधिकार के अनियमित प्रयोग के मामले तथा 
जिनमें कि राष्ट्रपति की कार्यवाही इस उपबंध के अनुरूप है। पूर्वोक्त अंतिम दो 
पंक्तियों के अन्तर्गत नहीं आते तो निश्चय ही यह खतरा सदैव बना रहता है कि 
इसका अर्थन्वन इस प्रकार लगाया जा सकता है कि इसमें ऐसे मामले भी शामिल 
कर लिए जाएं जिसमें कि राष्ट्रपति क्षेत्राधिकार के बिना कार्यवाही करते हैं। 

*अध्यक्ष: अब मैं संशोधनों को मतदान के लिए रखूंगा। 
प्रश्न यह हेः 

“कि सूची | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में, अनुच्छेद 307 के 

प्रस्तावित खण्ड (2) में, ॥॥6 ८४ ॥89 (राष्ट्रपति)' शब्द के पश्चात्‌' 

पा ८णाइप्रॉधांण जात 6 (कर्नल 7प्रशञ०४ एाी ॥6 5फ्राशार (70प्रा ॥00 ॥6 

(॥रर्ल गप्रज्ं०९ ए ह6 पांशा (0एा7 ण 80709, ४३४०-४५ 0१ 8थाए/ (सर्वोच्च 

न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा बम्बई, मद्रास और बंगाल के न्यायालयों 

के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श से)” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं। 
संशोधन अस्वीकृत हुआ। 

अध्यक्ष: संख्या 34 
प्रश्न यह हैः 

“कि सूची | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या । में, अनुच्छेद 307 के 

प्रस्तावित खण्ड (2) में, कलल्व 0णा भाशावालशा (चाहे निरसन या चाहे 

संशोधन) ' शब्दों के स्थान पर 'श्याशय्रांणा ता 70९0०९४॥ णा बााशावाशा। (चाहे 
परिवर्तन या चाहे निरसन हो या चाहे संशोधन) ' शब्द रखे जाएं।” 
संशोधन अस्वीकृत हुआ। 

*अध्यक्ष: संख्या 35 

*थ्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लै: महोदय मैं अपना संशोधन वापस लेने की 
अनुमति चाहता हूं 

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया। 
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“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 36, में दोनों भागों को मतदान के लिए अलग-अलग 


रखूंगा। 
प्रश्न यह हैः 


“कि सूची । (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में अनुच्छेद 307 के 
प्रस्तावित खण्ड (3) में-'() उपखण्ड (ख) में “क्वीश ॥९ व्ज़ाधांणा ए 
व6 एछ० एलश्च5 ॥0ा 6 ०ण्रालात्थाला 0 75 (णाधआरपांणा (इस संविधान 
के आरम्भ से दो वर्ष की अवधि के पश्चात्‌), 'शब्दों के स्थान पर शीला 
॥6 (णात्रापाणा एी ॥6 शागञजहा65 एी6 (00एथगशाशशा ए पा09 0० एा ॥6 
992९5, 35 [6 ८8६४९ 799 96, थी 6 ग5 (एशालाबवा ९९एाणा प्रात का5 
(णाहमपांणा (इस संविधान के अन्तर्गत प्रथम सामान्य चुनाव के पश्चात्‌ भारत 
सरकार अथवा राज्य सरकारों, जेसी भी स्थिति हो, के मंत्रिपरिषद्‌ गठित होने 
के पश्चात्‌)' शब्द रखे जाएं।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“धध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“उपखण्ड (ख) में “ण जाल ०८णाए०था गागाणाह (या अन्य सक्षम 
प्राधिकारी)' शब्द निकाल दिए जाएं।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“ध्ध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची । (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में, अनुच्छेद 307 
के प्रस्तावित खण्ड (3) के उपखण्ड (2) में, ॥०७०७। ० ॥7०॥0 (निरसित 
या संशोधित) ' शब्दों के स्थान पर 'श्वींटा' 0 727०७| ० .॥०॥०१ (परिवर्तित 
या संशोधित)' शब्द रखे जाएं। 
संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 
“कि सूची । (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में, अनुच्छेद 307 
के प्रस्तावित खण्ड (2) में 'ब्ाव गाए डाटा 3क्‍2एगाांणा ता ग्राठकीट्यांणा 
जा ॥ण 96 वप<्ग्रांणा०0 गा भाए ०0० ण ]8४ (तथा ऐसे किसी अनुकूलन 
या रूपभेद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जाएगी)' शब्द निकाल 
दिये जाएं।” 
संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“धध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची एक द्वितीय सप्ताह के संशोधन संख्या 2 में अनुच्छेद 307 के प्रस्तावित 
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खण्ड (2) तथा (3) निकाल दिये जाएं।” 
प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। 
अध्यक्ष: प्रश्न यह हेः 


“कि सूची | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में, अनुच्छेद 307 के 
प्रस्तावित खण्ड (2) के स्थान पर यह रखा जाये; 


"छल शट्ब्रंतशा 509, 35 500॥ 35 739 96 शीश ॥6 ८एगञालशाट्शाशा ए 05 
(णाशापा0णा, 79 णक्‍७, १970णा 3 (7णगा7॥॥6९९ ए ७5 00 था।]€ व] 
॥6 99ए98$ गा [ण66 का ॥6 छशग्राणा65 ण गराव॑4 99 जएी$0९ए2' 38प079 
2९॥११2९6 भाव 40 7/%907 60 | शांत 4 9200 एफ 8 ॥णाए8 व 9 0 ५ 
79णा70णा ० ॥6 ]939५ जी 0९6 8 वाटणाशंडाशा शांती ॥6 छ0एशंञ्न05$ 0 05 
(गाशॉपातर भाव ज्ञ4र 309797075 भाव 70 ८0०75 क्र ॥९025549 (0 
छागाए गरा0 2०८०4 ॥6 गारणाअंशला 90005 शांत ॥6 0श58078 ० 5 
(णाहपाणा, व॥€ ए0सक्गाशा शव रााजात (976 ४2९05 00 7679९४ 07 
भाशाव इप्रला 448ए95 ० एछण038 ०ण वरशा 38 काठ ॥0 गा ३०८04 शांत ॥6 
एाठ्ंड्रंणा$ णी ॥॥5$ (गराशॉपाणत भाव परा।255 5पटा ।49६४ 0 9ण0078 0 9895 
9९7०७९३०९ 07 थर०व0८6 एज छाए 90प९॥ जात 4 प्रा 9९700 0ए[ णा८ 
शल्च्ा भाव ख0प्रा 075 #ण 6 १206 एण 7९०णा 32८00 शांत ॥6 छ0एं- 
80$ 0 ॥5 (7णाशयापाणा ॥6ए9 89]] ९९३४९ [0 96 | 006 प्राव।2585 [९9 ९ 
7#९9९०४९९ 07 भाशाव€त दाल 79ए9 भाए ०णाफएुलंला पाए 7 १९29/९०१ पंत 
99 ॥6 ९0प्रा(5.' 


[राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र आदेश द्वारा 
विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करेगा जो भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवत्त सभी 
विधियों की जांच करेगी, चाहे ये विधियां किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाई गई 
हों, तथा आठ मास की अवधि के भीतर उसे रिपोर्ट करेगी कि क्‍या कोई 
प्रवत्त विधि या इसका कोई भाग इस संविधान के उपबंधों के असंगत हैं तथा 
इन असंगत भागों को इस संविधान के उपबंधों के असंगत है तथा इनके लिए 
कौन-कौन से अनुकूलन तथा रूपभेद आवश्यक हैं। सरकार ऐसे विधियां तथा 
उनके भागों को, जो कि इस संविधान के उपबंधों से संगत नहीं हें, निरसन 
करने अथवा उनमें संशोधन करने के लिए तुरन्त उपाय करेगी और जब तक 
कि ऐसी विधियों या ऐसी विधियों के भागों की रिपोर्ट की तारीख से एक 
वर्ष चार महीनों की अग्रेतर अवधि के भीतर इस संविधान के उपबंधों से संगत 
बनाकर उसका निरसन अथवा संशोधन नहीं किया जाता, वे प्रवर्तन में नहीं रहेंगे 
जब तक कि उन्हें इससे पूर्व किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निससित अथवा 
संशोधित नहीं कर दिया जाता या न्यायालयों द्वारा शून्य घोषित नहीं कर दिया 
जाता।' ”] 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“ध्ध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में, अनुच्छेद के प्रस्तावित 
खण्ड (3) के स्थान पर यह रखा जाए; 


(3) 


[. (3) 
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07 ॥6 9प्राए0056 ए शाशा)९ 6 |ञा0एंड0$ एप ॥6 49ए वी 00९८ 
गा ॥6 &छा्राणज ण कीवा4 7९979 [0 पिवशाशा 7/९॥8 एप्रशा26 
एज गाी$ (एणाशपाणर गा0 3०८04 जाग ॥6 जाएशंडरणा$ ण पा5 
(णाशाप्राणा, 6 श6॥वलया शा] श्री (6९ 2एञाशारशाशा एण पा5 
(-जाशॉपा।ण 400०, 35 500 385 39 92९, 3 ८०एणर688 एि ९४98 
॥0 &थवायश]€ 6 9छ5 जी ण€ढ का 6 शातराणज ए जाता जाती 
गाशापटाणा$ 00 7%कणा व भाए 9 ५ 970 एी शा 5 ग0णाडशंशंशा 
जंग ॥6 जकाएशंडंगा$ 72778 ॥00 प्रिावाशातओं प्रशीा5 भाव जाथा 
3097/9ा075 6 ॥70काीएक्ाणा$ 26 ॥6९९८९5४३५७ 00 छाए इपदाी 
गार्णाशंशला [898 0 90003 0ए[39795$ ॥ 3८८0व जात ॥6 |ञाएंत्रणा 
ण ॥5 (णाह्रापाणा, ॥॥6 (0एथआग॥धशा। 8093 ०] 76 7202८7 ०ए[ 7९6 
#ठएणा गागगज़ा॥। (976 ४2९05 00 4ए०१, 709९४ ० भाशाव उप्र ]89$ 
0०7 90॥07$ ०0 वश 35 थार ॥0 गा 30८04 शा ॥॥6 एप्रथ्नधा०८6 
प्रा0शभालशा।] 792॥5, ७8पटी 48795 0 90ण॥0$ ए 0 3$ कट 70007०0 
॥0 96 वाएणगाडंशला भाव ॥0 का 3०८00 जात ॥6 एप्रशाभा०८6 
प्रावाशा।।ं 79॥5 आ4। ०2३४९ 00 068 थ [0006 भींश' 06 ए€थ/ 0 6 
९ण्राशात्काला एणी 5 एणाशाॉपातगत व लए ० 70 ३ए०१९०१ 
7९0०९३॥९९ 07 कााला€त व्क्ाल' 


भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त ऐसी विधियों के उपबंधों को जो इस 
संविधान में गारंटी दिए गए मूल अधिकारों से संबंधित हैं इस संविधान 
के उपबंधों से संगत करने के प्रयोजन के लिए, राष्ट्रपति, इस संविधान 
के प्रारम्भ के पश्चात्‌ भारत के राज्य-द्षेत्रों में प्रवृत्त विधियों को जांच 
करने हा यथाशीघ्र विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करेगा तथा उसे 
यह देगा कि वह यह रिपोर्ट दे कि कया इनमें से कोई विधियां 
अथवा इनका कोई भाग मूल अधिकारों से सम्बन्धित उपबंधों के असंगत 

और ऐसी असंगत विधियों तथा विधियों के भागों को इस संविधान 
से संगत करने के लिए कौन-कौन से अवकलन तथा रूपभेद आवश्यक 
हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार ऐसी विधियों अथवा इनके भागों को, 
जो कि गारंटी दिए 8०8 ल अधिकारों से संगत नहीं हैं, का परिवर्तन, 
निरसन तथा संशोधन के लिए तुरन्त उपाय करेगी। ऐसी विधियां 
अथवा उनके भाग जिनके बारे में कि ऐसी रिपोर्ट दी गई है कि ये 
असंगत हैं तथा गारंटी दिए हुए हि. अधिकारों के अनुरूप नहीं हे, 
उस संविधान के प्रारम्भ से एक वर्ष के पश्चात्‌ प्रवर्तन में नहीं रहेंगी 
यदि उन्हें इससे पूर्व परिवर्जित, निरसित अथवा संशोधित नहीं किया 
जाता।' ”] 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


“ध्ध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में, अनुच्छेद 
307 के प्रस्तावित खंड (2) में! ब्राबव, थाव ्ाए डपला 3क्‍2ए4ाणा 
० ग0काटांगणा शीत] ॥0 926 तषपल्शांगाल्त जा काए ०0प्रा ण 9ए 
(प्रभावी होगी तथा ऐसे किसी अनुकूलन या रूपभेद पर किसी न्यायालय 
में आपत्ति न की जाएगी)' शब्दों के स्थान पर 7806 (प्रभावी 
होगी)' शब्द रखे जाएं।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
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“धध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 


“कि सूची | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में, अनुच्छेद 307 
के प्रस्तावित खंड (2) में! 'ग्रात ब्ाए हपला 8१9एभाणा ण गराठ्कीट्यांणा 
जा] ॥0 9९ वृषट४ाणा०0 ॥ भाए ०0प्र ०39 (तथा किसी ऐसे अनुकूलन 
और रूपभेद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी)' के स्थान 
पर €#०छ्कावा 50 जि 5 ॥69 क्षद व९णाअंडला जाग ॥6 फाएशंशंणा$ 
5 (णाहवपांणा (सिवाय इसके कि जहां तक ये इस संविधान के 
उपबंधों के संगत नहीं हों)' शब्द रखे जाएं।” 
संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची । (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में, अनुच्छेद 307 
के खंड (2) में! “त्वका णा 6 शाणाव गात्न ग6 |8ए 50 3049०१ 0 
]04ा60 5 ॥0 7 की 2८८०७ जाती ॥6 छा0एंआंणा$ ण गव$ (णाॉापराणा 
(सिवाय इस आधार पर कि इस प्रकार अनुकूलन या रूपभेद की गई 
विधि इस संविधान के उपबंधों से संगत नहीं है।)' शब्द अंत में जोड़े 
जाएं।” 
संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 
“कि अनुच्छेद 307 के खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएं:- 


(2) #09' 6 छपा0086 ए ्रााशा९ ॥6 छञाठएंशंणा$ ण भाए 89७ ॥ [00९ 
गा ॥6 शाप्रोणए ए पाता 0 2८८०० शांत 6 छाएशंशआ05 ए 5 
(-जाशॉपा।ण), ॥6 शलछ(वला 74397 99 0407 ॥476 5परटी 309279/0०75 
भाव 7रा0कोटाणा$ एण इपला 489, जरीलीशः 99 एछ३ए एी 7९0९४| 0 
भा।शावालशा। 358 749 96 ॥९९255979 0 ९४9०0त॒शा, भाव छाए 9 
॥6 49ए ४9, 35 ॥0 5पटी 96 35 739 96 59९टा९व का ॥6 णवकष, 
]39५6 शहि्ला 5प्)]०९० 0 ॥6 30979/9705 ॥74 70900९20075$ $0 906, 
भाव भाए 5परी 3१4कञागाणा 9 70काी९ा7णा 809 ॥0 96 तवुपशाणा९त 
गा भा ८0प्रा ० 9ए. 


(3) तणातश ॥ ९०३5९ (2) ण ॥5 भ0॥8४ 509]] 08 0९2०6: 


(9). 0 थए०ज़्थ ॥6 ?6॥89९ा 0 7॥46 क्ाए 349799॥0 0 ॥00- 
गीए्गांणा णएु थभाए ।9छ क्षीश' रजाधांणा एणी एछ0 ए९5$ #0 ॥6 
९णााशार्शाशा ण पा$ (*णाहयपा।0गा; 0०7 


(0) ॥0 ञाठ्एला कराए 2णाफुलंला 6श5]4प्राट ण णीलश' ८2णाफुलंशा 
बप07र9 (0 7९9९४ ण भालशाव भाए 89 399०6 ० 70का लव 

799 ॥6 €5४0श0श0 प्रात ॥6 5४0 ९]8ए५४८. 
पड का #हछाशाथाणा ।0 भाए।6 307, ॥6 फ़णाव$5 फ्पा ॥9। ॥0 वाएप१व6 था 


()तवा।क्राएट .णापा[१४2९१ प्रात 5०टा०ण॥ 86 0 ॥6 (ए0शशाशशशा णए 09 4९, 
9357 96 34026 26 ॥6 थ॥0. 


संविधान का प्रारूप [2769 


पुशग था #5फभाभाणा वी [0 भआगट6 307, ॥6 ए0ण05 985 ॥6 एणा6 9807 9९ 
5फ्राशापराटव 274 वीक ॥6 एणव5 20ञवप्र८०00 ॥8५6 ॥6 एण१व (5प्रणा' 06 ॥5$2स्‍24. 


वुशग णः #फभागांणा वी [0 ॥॥06 307, ॥6 क्‍0॥0णा)स्‍2 06 5प्र/शॉपा26: 


/>फ्रव्कादांएा]) 47--00॥॥ग9 का ॥5 706 509] 08 ८णाह7प०60 35 ०एआञपपा!? 
भा शाए्णाबाज् 48ए9 जा (0९6 02900 ॥6 626 5९0 00 ॥5$ €छज्ञाधा0॥, 07 
व6 वं॥6 णा ज़ांता ग ए0्प्राव ॥8ए९७ >एफालव व का5$ एगाशॉपाणा ॥96 ॥0 
८०॥6 ॥0 006. 


(2) भारत के राज्य-श्षेत्र में किसी प्रवृत्त विधि के उपबंधों को इस संविधान 
के उपबंधों से संगत करने के प्रयोजन से, राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी 
विधि के है टलन और रूपभेद, चाहे निरसन या चाहे संशोधन द्वारा 
कर सकेगा कि आवश्यक या इष्टकर हो तथा उपबंध कर सकेगा 
कि वह विधि ऐसी तारीख से लेकर जेसी कि आदेश में उल्लिखित 
हो, ऐसे किए गए अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर ही 
प्रभावी होगी तथा ऐसे किसी अनुकूलन या रूपभेद पर किसी न्यायालय 
में आपत्ति न की जाएगी। 

(3) इस अनुच्छेद के खंड (2) की कोई बात- 

(क) राष्ट्रपति को इस संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के 
पश्चात्‌ किसी विधि का कोई अनुकूलन या रूपभेद करने की 
शक्ति देने वाली, अथवा 

(ख) किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को राष्ट्रपति 
द्वारा उक्त खंड के अधीन अनुकूलन या रूपभेद की गई किसी 
विधि को निरसित या संशोधित करने से रोकने वाली, न समझी 
जाएगी। 

“कि अनुच्छेद 307 की व्याख्या में फप्मा शाभे वरण वाटप्रव8 भा 0काक्ा०2 

[ण्राप्राश४2०१९ प्रात 86०0० 868 0 ॥6 (00एल्याशशा ए पाव॑३ ७९०, 4935 

(परंतु भारत शासन अधिनियम, 935 की धारा 88 के अधीन प्रख्यापित कोई 

अध्यादेश इसमें सम्मिलित नहीं होगा)' शब्द अंत में जोड़ दिये जाएं।” 

“कि अनुच्छेद 307 की व्याख्या 2 में ॥8७” शब्द के स्थान पर .740' और 

“८णाप्राए० (0 ॥8५०'! शब्दों के पश्चात्‌ 5प्रथा' शब्द अंतःस्थापित किया 

जाये।' 

“कि अनुच्छेद 307 की व्याख्या 3 के स्थान पर यह रखा जाये: 

फक्रांक्राद्ांता #--णतगाए का 5 भा? शी 068 ८एणाशआपरत 4६ ८णाप्रापराा 2 

भा शाएणबाज 4छ9 वी णिरठ 972ए7ण4 ॥6 (6 ग56९0 गण ॥5 >छ़ागाणा 0 

व6 (९ णा जांदा 85 ए०्प्रात ॥8ए९ छड्ञा2व एणी गा5$ (णाहरापांणा 9व ॥0 

९ण०॥ा6 क0 06८. 

“धध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 307 संशोधित रूप में, संविधान का अंग बने।” 
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[ अध्यक्ष ] 


प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


अनुच्छेद 307 संशोधित रूप में, संविधान में जोड़ दिया गया। 


अनुच्छेद 308 


“अध्यक्ष; अब हम अनुच्छेद 308 पर आते हेैं। डॉ. अम्बेडकर। 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 308 के खंड (3) के स्थान पर यह रखा जाए: 


(3) 


है 28, 


णायाए का 5 (7णाशॉपाणा आव] 0एशगा९० 0 ॥ए90946 ॥6 ूटा- 
टा52९ 0 [प्रांइगंलाणा 99 5 शिव्[र४ाए का (एणणालं] 00 0950056 ० 
27९9६ भाव 9०705 #0, ० व 7259९९  ए भाए [ंपर7/श॥लथा' 0९टा९८ 
0० 0कश एज भाए ०0फा जाता ॥6 27709 णए 909 ॥ 50 7 35 6 
रलाटांडइर ण हपता [प्रांडवलांणा 45 4प॥07526 99 9ए, क्ाव क्षाए कटा 
णीएां5$ ३०४५ का (70फ्राल] 7306 3$ भाए छप्टी 307०7 ण छा 
भीरा' ॥6 ८ए्राशात्शाला ण का$ (गाॉपाण शव 07 2 छएपा- 
700565 ॥9ए6 शाटिल 38 व एल्ार 38 णवशा 0 4९ट९८१ 79466 99 ॥6 
9प्रञाशा।र (70फ्रा का ॥6 #टछाटांड ण ॥6 गप्ञाइवंलाणा टर्णालारत ता 
5पटा ९०0परा 09 ॥5 (णाशॉपाणा, 


इस संविधान की कोई बात भारत राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय के 
किसी निर्णय, आज्ञप्ति या आदेश की, या के विषय में अपीलों ओर 
याचिकाओं को निपटाने के लिए सपरिषद्‌ सम्राट के क्षेत्राधिकार के प्रयोग 
को वहां तक अमान्य न करेगी जहां तक कि ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग 
विधि द्वारा प्राधिकृत है तथा ऐसी किसी अपील या याचिका पर इस 
संविधान के प्रारंभ के पश्चात्‌ दिया गया सपरिषद्‌ सम्राट का कोई आदेश 
सब प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रभावी होगा मानो कि वह उच्चतम न्यायालय 
द्वारा उस क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, जो ऐसे न्यायालय को इस संविधान 
द्वारा दिया गया है, दिया गया कोई आदेश या आज्ञप्ति हो।' ” 


और यह भी: 


(3०) 


“कि अनुच्छेद 308 के खंड (3) के पश्चातू यह नया खंड 
अंतःस्थापित किया जाए: 


(9 26 ॥07 ॥6 0906 0 ९०एञाशार्शालशा णी ॥5 (:णाह्रापा0णा ॥6 
ररांईइकालाणा एणा ॥6 3प07ज प्रीएांणाए 38 ॥6 शिए9 (0फाल। 
2 9492क्‍07 ॥6 ॥670थाए फवलाी०व का एगा वा एण ॥6 साई $0॥०१76 
00 शालाभा) काव तं5छ058९ ण १907०95$ भाव छलाीाणा$ गणा त वा 
7259९०९ ए भाज [प52९०7शथा, 66टट णा णकक्‍ला ण थाए ०0परा जाता 
बी 996 ॥9 ०९३७८, भाव 2 [0०25 भाव 0ल' 90०९८काए5 
?थाकाए #वणर ॥॥6 540 38प्र07 979 णा ॥6 $20 02९४ ४9 9९ 
॥क्ार्ईलारत 00, भव त5905206 06४99 ॥6 8फ्राशा6 (0प्रा. 


*(3क) इस संविधान ने प्रारंभ की तारीख पर और से प्रथम अनुसूची के 
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भाग 3 में उल्लिखित किसी राज्य में अंतः परिषद्‌ के रूप में फिलहाल 
कृत्यकारी प्राधिकारी का उस राज्य के किसी न्यायालय के किसी निर्णय, 
आज्ञप्ति या आदेश की अपील या याचिका को ग्रहण या निपटाने का 
क्षेत्राधकार समाप्त हो जाएगा तथा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष उक्त तारीख 
को लम्बित सब अपीलें और अन्य कार्यवाहियां उच्चतम न्यायालय को 
भेज दी जाएंगी और उसके द्वारा निपटाई जायेंगी।' ” 


महोदय, प्रथम संशोधन का प्रयोजन केवल यह है कि प्रिवी कौंसिल द्वारा ऐसी 
अपीलों को निपटाने के लिए उसके प्राधिकार को जारी रखा जाये जो अपीलें कि 
इसके समक्ष उस विधि के अंतर्गत लम्बित पड़ी हुई हो सकती हैं, जिसे कि संविधान 
सभा ने हाल ही में पास किया---अर्थात्‌ धारा 4--यदि वे 26 जनवरी, इसी तारीख 
को वह तारीख मानते हुए जबकि यह संविधान अस्तित्व में आएगा--से ह अंतिम 
रूप से नहीं निपटायी गयी हो। महत्वपूर्ण शब्द है “अपील को निपटाने के लिए” 
अपील ग्रहण करने की कोई शक्ति नहीं हैं और अन्य महत्वपूर्ण शब्द हैं “ऐसे 
क्षेत्राधाकार का प्रयोग विधि द्वारा प्राधिकृत है।” अर्थात्‌ हाल ही में पास किए गए 
अधिनियम का उल्लेख। प्रिवी कॉसिल का अन्य कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा, इससे 
अधिक क््षेत्राधिकार नहीं होगा जो कि हमने प्रदत्त किया है। परामर्श करके ऐसी 
व्यवस्था की गई है कि जहां तक संभव हो उस तारीख तक जिस तारीख को 
कि यह संविधान अस्तित्व में आएगा, प्रिवी कौंसिल उन सभी मामलों को निपटा 
चुकी होगी जोकि उस विशेष अधिनियम के अंतर्गत उसके लिए छोडे गए थे। परन्तु 
यह हो सकता है कि या तो किसी मामले में अभी अंशतः सुनवाई हुई हो अथवा 
किसी मामले का निपटान उस अर्थ में हो चुका हो कि सुनवाई समाप्त कर दी 
गई हो परंतु अभी आज्ञप्ति (डिग्री) नहीं लिखी गई है और इस अवस्था में वह 
मामला उसके समक्ष लम्बित पड़ा हो। यह अनुभव किया गया कि न-निपटाए गए 
मामलों अथवा अंशतः सुनवाई किए गए मामलों को उच्चतम न्यायालय को भेजने 
के उपबंध करने के बजाए जिससे कि वादियों को काफी कठिनाई पैदा होगी, यह 
वांछनीय है कि हम अपने सामान्य नियम में यह अपवाद करें कि प्रिवी कॉसिल 
का क्षेत्राधिकार उस तारीख को समाप्त हो जायेगा जिसको कि संविधान अस्तित्व 
में आ जायेगा। संशोधन संख्या 6 का मुख्य प्रयोजन यही है। 


जहां तक संशोधन संख्या 7 का संबंध है, यह सुविदित है कि कुछ देशी रियायतों 
में प्रिवी कौंसिलें हैं जो कि अपने उच्च न्यायालयों के निर्णयों का अधीक्षण करती 

जिसका कारण यह है कि वे प्रिवी कॉसिल अथवा यह कहना ठीक रहेगा कि 
इंग्लैण्ड की हिज मैजेसिटी के प्रिवी कौंसिल के क्षेत्राधिकार को मान्यता नहीं देती 
थीं। इसलिए उनकी अपनी प्रिवी कौंसिलें थीं। अब यह अनुभव किया गया है कि 
संविधान में इस उपबंध को दृष्टिगत रखते उच्चतम न्यायालय तथा भिन्‍न-भिन्‍न 
राज्यों के अर्थात्‌ भाग 3 तथा भाग ॥ दोनों वर्ग के राज्यों के उच्च न्यायालयों 
के बीच सीधा संबंध हो, भाग 3 में देशी रियासत के प्रिवी कौंसिल के इस मध्यवर्ती 
संस्थान को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया जाए, ताकि 26 जनवरी को भाग 
3 के राज्य में उच्च न्यायालय से किसी राज्य में सभी अपीलें उच्चतम न्यायालय 
द्वारा निपटाए जाने के लिए स्वत: अंतरित हो जाएं। 

मुझे बताया गया है कि भिन्न-भिन्न राज्यों में इन प्रिवी कौंसिलों को भिन्‍न-भिन्‍न 
नामों से पुकारा जाता है। यदि 885 तो प्रारूप समिति का यह विचार है कि 
अपने अनुच्छेद 306 में प्रिवी कॉसिल की परिभाषा समाविष्ट करके और उसमें 
इन संस्थानों के भिन्न-भिन्न नामों तथा भिन्‍नताओं को शामिल करके इस कठिनाई 
को दूर किया जाये। 


2772] भारतीय संविधान सभा [।0 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 38 तथा 39---श्री नज़ीरुद्दीन अहमद। 


*श्री नज़ीरुद्दीन अहमद: अध्यक्ष महोदय, में संख्या 38 प्रस्तुत नहीं करना 
चाहता क्‍योंकि इसका अर्थ इस खंड का विरोध करना है। जहां तक संख्या 39 
के संबंध में यह शाब्दिक स्वरूप का है तथा में इसे प्रारूप समिति के विवेक 
पर छोड़ता हूं। 


जहां तक खंड (3) का संबंध है, जो कि सपरिषद्‌ हिज मैजेस्टी को 
26 जनवरी--वह तारीख जिस दिन कि संविधान प्रवर्तन में आएगा--के पश्चात्‌ भी 
अपीलों तथा याचिकाओं को निपटाने की शक्ति देता है, यह खंड कुछ चौंका देने 
वाला प्रतीत होता है। अभी कुछ दिन पूर्व ही हमने इस सभा में एक अधिनियम 
पास किया जिसके अंतर्गत उन सभी अपीलों तथा याचिकाओं को जो कि न्यायिक 
समिति के समक्ष लम्बित हैं, फेडरल कोर्ट को भेज दिया गया है। तथापि, इसके 
कुछ अपवाद भी थे। एक अपवाद था अनुमति के लिए याचिका। यह उपबंध किया 
गया कि यदि न्यायालय में अवकाश की अवधि के दौरान, जो कि आज से आरंभ 
होती है, प्रिवी कॉसिल में अनुमति के लिए कोई याचिका लम्बित हो तो वह केवल 
अनुमति दे सकती है अथवा इससे इंकार कर सकती है। अत: इसका प्रभाव यह 
रहा कि यदि प्रिवी कॉसिल ने कोई अनुमति नहीं दी तो मामला अंतिम रूप से 
समाप्त माना गया। परंतु यदि कोई अनुमति दे दी जाती तो प्रिवी कॉंसिल को उस 
पर आगे सुनवाई करने का अधिकार नहीं था। आगे सुनवाई फेडरल कोर्ट में तथा 
फेडरल कोर्ट को उच्चतम न्यायालय में बदल दिए जाने के पश्चात्‌ बाद में उच्चतम 
न्यायालय में होगी और फिर कुछ अन्य मामले भी हैं जिन पर कि प्रिवी कौंसिल 
विचार कर सकती है, अर्थात्‌ वे अपीलें जिन पर कि सुनवाई हो चुकी हे, जिनमें 
कि न्यायिक समिति अपना निर्णय घोषित कर चुकी हे परंतु हिज मैजेस्टी द्वारा उसकी 
अंतिम स्वीकृति से अभी अवगत नहीं कराया गया है। उन मामलों में हिज मैजेस्टी 
हक तारीख के पश्चात्‌ भी प्रिवी कॉंसिल की सिफारिशें स्वीकार करने की अधिकारी 

गी। 


जिस समय इस अधिनियम पर सदन में विचार हो रहा था उस समय हमें 
यह बताया गया था कि ऐसी कोई भी अपील नहीं है जो कि भारत से प्रिवी 
कॉौंसिल के पास लम्बित हो। लम्बित मामले केवल अनुमति के लिए याचिकाएं 
होंगी और यदि ये याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं तो निस्संदेह मामले पर आगे 
सुनवाई भारत में होगी। लम्बित पड़ी एक मात्र याचिका का संबंध गोडसे की अपीलों 
। अन्य कोई याचिका लम्बित नहीं है। जहां तक अपीलों का संबंध है, कुछ 
भी लम्बित नहीं होगा, सिवाए न्यायिक समिति की सिफारिशें स्वयं हिज मैजेस्टी 
द्वारा स्वीकार किए जाने के। परंतु हिज मैजेस्टी द्वारा यह स्वीकृति स्वतः ही मिल 
जाती है और इसमें कभी भी विलम्ब नहीं होता। अत: खंड (3) की कोई 
आवश्यकता नहीं है जिसे कि अनावश्यक ही व्यापक रूप में व्यक्त किया गया 
है। इस सदन ने बार-बार कहा है कि अब से आगे सभी अपीलों की सुनवाई 
फेडरल न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए, परन्तु यह पुराना विचार किसी न किसी 
रूप में अभी भी जारी है, तथा खंड (3) उस पुराने विचार को चिरस्थायी बनाता 
है जिसका कि यह सदन निश्चय ही परित्याग कर चुका है। तर्कों के दौरान 
डॉ. अम्बेडकर ने हाल ही में पास किए गए अधिनियम की धारा 4 का उल्लेख 
हा था। हाल ही में पास किए गए अधिनियम की धारा 4 में यह कहा गया 
| 
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“धारा 2 की कोई बात सपरिषद्‌ हिज मैजेस्टी के क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित 
का निपटान करने से प्रभावित नहीं करेगी- 


(क) कोई भी भारतीय अपील या याचिका जिस पर कि प्रिवी कौंसिल की 
न्यायिक समिति ने निर्धारित दिन से पूर्व निर्णय दिया हो, अथवा जैसी भी स्थिति 
हो, हिज मैजेस्टी को रिपोर्ट किया हो परंतु जिसे कि सपरिषद्‌ हिज मैजेस्टी 
के आदेश द्वारा अवधारित नहीं किया गया हे,” 


निर्धारित दिन आज का दिन है, अर्थात्‌ 70 अक्तूबर। यदि आज से पूर्व अर्थात्‌ 
कल तक कोई निर्णय दिया गया है परंतु हिज मैजेस्टी ने उस पर अपनी अनुमति 
नहीं दी हे, तो अनुमति दी जा सकती है। फिर हम खंड (ख) पर आते हैं: 


“कोई भारतीय अपील या याचिका जिस पर कि न्यायिक समिति ने, अपील 
पर सुनवाई करने के पश्चात्‌ निर्णय या आदेश आरक्षित रखा हे” 


और (ग)- 


“कोई भारतीय अपील जिसे कि निर्धारित दिन से पूर्व वर्ष 949 की 
न्‍्यायालय-अवकाश की बैठकों के लिए न्यायिक समिति की कार्यसूची में दर्ज 
किया गया है और जिसके कि इस दिन के पश्चात्‌ न्यायिक समिति के आदेश 
द्वारा या प्राधिकार के अंतर्गत वहां से हटाए जाने का कोई निदेश नहीं है।” 


अतः यदि, वर्तमान अवधि के लिए प्रिवी कॉसिल के समक्ष आज कोई अपील 
लम्बित है तो इसे निपटाया जाएगा, जब तक कि इस पर भारत में सुनवाई किए 
जाने का निदेश नहीं दिया जाता, परंतु हमारे द्वारा पास किए गए अधिनियम के 
आधार पर प्रिवी कौंसिल इन अपीलों को भारत को भेजने के निर्देश देने के लिए 
बाध्य होगी। परंतु यह भी सुविदित है कि गोडसे के मामले के सिवाय कोई भी 
अन्य भारतीय मामला सूची में दर्ज नहीं किया गया है। फिर हम खंड (घ) आते हैं: 


“कोई भारतीय याचिका जो कि निर्धारित दिन से पूर्व प्रिवी कॉसिल की रजिस्ट्री 
में दाखिल की गई हे।” 


अर्थात्‌ अनुमति तथा अन्य बातों के लिए याचिका पर भी केवल सुनवाई होगी 
तथा विशेष अनुमति दी जा सकती है अथवा इससे इंकार किया जा सकता हेै। 
यदि इंकार कर दिया जाता है तो मामला यहीं समाप्त हो जाता है और यदि अनुमति 
दी जाती तो भी मामला समाप्त हो जाता है क्‍योंकि मामला भारत को वापस 
आ जाता है। 


अत: मेरा निवेदन है कि खंड (3) अनावश्यक रूप से व्यापक रखा गया 
है और इसमें काल्पनिक मामले शामिल हें जो कि विद्यमान नहीं हैं। हमें इस बात 
की सही जानकारी होनी चाहिए कि प्रिवी कोंसिल में कौन-कौन से मामले लम्बित 
हैं, कितने हैं, कितने मामले निर्धारित दिन 0 अक्तूबर अर्थात्‌, आज के पश्चात्‌ 
स्वत: अंतरित हो जाएंगे और क्‍या कोई मामला शेष रह जाएगा। हमें यह बात 
स्पष्टतया विदित होनी चाहिए कि उनके समक्ष संभवतया कौन-कौन से मामले लम्बित 
पड़े होंगे और जिन्हें कि 26 जनवरी 950, जो कि इस संविधान के प्रवर्तन में 
आने की अस्थायी तारीख है, के पश्चात्‌ भी धारा (3) के अंतर्गत निपटाया जा 
सकेगा। हमारे समक्ष विद्यमान परिस्थितियों का यही चित्र होना चाहिए, विपरीत इसके 
कि हम एक व्यापक धारा पास करें जिसमें कि सभी प्रकार के काल्पनिक और 
आनुमानिक मामले आते हों, मेरे विचार में 26 जनवरी को भारत की पूर्णरूपेण 
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[ श्री नज़ीरुद्दीनय अहमद] 


स्वतंत्रता के पश्चात्‌ आज तक हमारे द्वारा अपनाए गए संविधान को दृष्टिगत रखते 
हुए तथा हमारे द्वारा डोमिनियन दर्ज का परित्याग गिए जाने तथा स्वाधीन दर्जा अर्जित 
करने को दृष्टिगत रखते हुए इन शक्तियों का न्यायिक समिति में जारी रहना 
कुछ-कुछ असाधारण होगा। महोदय, इन परिस्थितियों में मेरा निवेदन है कि खंड 
(3) का लोप किया जाना चाहिए तथा इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस 
मामले का स्पष्टतया विश्लेषण किया जाना चाहिए. और सभा को बताया जाना चाहिए 
कि कौन-कौन से मामले हैं जो कि वास्तव में खंड (3) की परिधि में आते 
हैं। अतः जब तक कि इस मामले को स्पष्ट नहीं किया जाता, में इस खंड का 
विरोध करता हूं 


*अध्यक्ष: डॉ. देशमुख। 
*डॉ. पी.एस. देशमुख: महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। 


“अध्यक्ष: श्री शिब्बन लाल सक्सेना का संशोधन इसका लोप करने के लिए 
अन्य संशोधन प्रस्तुत हो चुकने के पश्चात्‌ आप इस पर बोल सकते हैं-- 
श्री महावीर त्यागी। 


*भ्री महावीर त्यागी: महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हुं। 
“ध्ध्यक्ष: श्री शिब्बन॒ लाल सक्सेना, आप इस पर बोल सकते हें। 
*प्रो, शिबव्बन लाल सक्सेना: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं। 


“पु ग्ालावाला5 ०5. 6 ॥07 एणी॥आड। (5०८०१ ए८टा0, 06 |7000520 
2975९ (3) 96 66]62९0, 2॥0 ॥6 [7090520 ॥6९ए ८]8705९ 3(8) 06 ॥९-नाप्रा।/श०6 
85 (3)7 


[“कि सूची । (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 6 तथा 7 में, प्रस्तावित 
खंड (3) निकाल दिया जाये तथा प्रस्तावित नये खंड (3क) को खंड (3) 
के रूप में पुनर्सख्याकित किया जाए।”] 


“अध्यक्ष: इसको प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। आप इस पर बोल सकते हैं। 


“प्रो, शिब्बन लाल सक्सेना: यह संशोधन केवल एक खंड के लोप के लिए 
है, अनुच्छेद के लोप के लिए नहीं। महोदय, इस खंड (3) पर मेरी आपत्ति यह 
है कि मैं नहीं चाहता कि 26 जनवरी के पश्चात्‌ सपरिषद्‌ सम्राट का इस देश 
से कोई सरोकार रहे। उस दिन हम एक पूर्णरूपेण स्वतंत्र गणराज्य बन जाएंगे तथा 
इस अनुच्छेद का वह उपबंध, जिसमें कि यह परिकल्पना की गई है उस दिन 
लम्बित पड़ी अपीलों की सुनवाई करने के लिए सपरिषद्‌ सम्राट को अधिकार होगा, 
मेरे विचार से हमारी स्वाधीनता के लिए. अपमानजनक होगा। यह आपत्ति की जा 
सकती है कि कुछ अपीलें लम्बित पड़ी हुई हो सकती हैं तथा यह कि सम्बन्धित 
वादियों को कठिनाई होगी, परंतु मैं इस सदन का ध्यान संविधान के प्रारूप के 
पृष्ठ 53 की पादटिप्पणी की ओर दिलाता हूं। वास्तव में प्रारूप समिति में अनुच्छेद 
308 के खंड (3) में मूलतः स्वयं यह परिकल्पना की थी कि अंतःपरिषद्‌ (प्रिवी 
कौंसिल) का अधिकार क्षेत्र उस दिन समाप्त हो जाएगा। 


2५ 


संविधान का प्रारूप [2775 


“इस संविधान के प्रारंभ होने के दिन तथा उसके बाद से सपरिषद्‌ सम्राट 
का भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय की किसी आज्ञप्ति या आदेश 
से उत्पन्न या उससे सम्बन्धित अपीलें तथा याचिकाएं ग्रहण करने तथा निपटाने 
का क्षेत्राधिकार, जिसमें कि दाण्डिक मामलों से सम्बन्धित वह क्षेत्राधिकार भी 
शामिल है जिसमें कि सम्राट को उस विशेषाधिकार के अधिकार के आधार 
पर कार्यवाही करनी होती है जो कि सम्राट को प्राप्त है, समाप्त हो जाएगा 
तथा उक्त तारीख को सपरिषद्‌ सम्राट के समक्ष लम्बित सभी अपीलें तथा अन्य 
कार्यवाहियां उच्चतम न्यायालय को अंतरित की जाएंगी तथा उच्चतम न्यायालय 
द्वारा उन्हें निपटाया जाएगा।” 


अतः मूल अनुच्छेद में उन्होंने स्वयं परिकल्पना की थी कि अंतःपरिषद्‌ (प्रिवी 
कौंसिल) का क्षेत्राधिकार उस तारीख को समाप्त हो जाएगा जिस तारीख को कि 
यह संविधान प्रवर्तन में आएगा। पादटिप्पणी में कहा हैः 


“समिति का विचार है कि सपरिषद्‌ सम्राट के समक्ष लम्बित सभी अपीलें तथा 
अन्य कार्यवाहियां उस समय तक अंतिम रूप में निपटा दी जाएंगी जब यह 
संविधान प्रवर्तन में आएगा। तथापि, यदि संविधान के प्रारूप के समय कुछ 
अपीलें तथा अन्य कार्यवाहियां सपरिषद्‌ सम्राट के समक्ष लम्बित पड़ी रहती 
हैं तथा उनको उच्चतम न्यायालय में अंतरित करने तथा उसके द्वारा निपटाए 
जाने के बारे में यदि कोई कठिनाई पैदा होती है, तो राष्ट्रपति “कठिनाइयों 
के दूर करना” (अनुच्छेद 33) के अंतर्गत आवश्यक आदेश जारी कर सकते 
। 6 ५ 


यही कुछ है जो कि प्रारूप समिति ने मूल अनुच्छेद 308 की पादटिप्पणी 
में कहा है। इस दृष्टिकोण से मैं यह नहीं मानता कि जबकि हमने अनुच्छेद 33 
पास कर दिया है, इस नए खंड (3) की कोई आवश्यकता है जिसमें कि यह 
परिकल्पना की गई है कि प्रिवी कोंसिल का क्षेत्राधिकार 26 जनवरी के पश्चात 
भी जारी रह सकेगा जिस समय कि हम एक मुक्त तथा स्वाधीन देश होंगे। मेरे 
विचार में, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ भी प्रिवी कौंसिल के हस्तक्षेप 
का प्रावधान करके हमें संविधान को कुरूपित नहीं करना चाहिए। मेरे विचार में 
यहां कुछ गलती हुई क्‍योंकि अनुच्छेद 33 काफी पर्याप्त है तथा अनुच्छेद 308 
में इस खंड (3) की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे संविधान को इस खंड 
द्वारा कुरुपित नहीं किया जाना चाहिए। 


“अध्यक्ष: डॉ. अम्बेडकर, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: महोदय, मैं नहीं समझता कि जो संशोधन 
प्रस्तुत किए गए हैं उनके पक्ष में कही गई कोई बात किसी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण 
मुद्दा उठाती है। यह भावनाओं का मामला अधिक है और मेरा विचार है कि सुविधा 
की दृष्टि से यह बेहतर है कि हम इस खंड को रखें और ऐसा करने में किसी 
तरह से अपमानित अनुभव नहीं करें क्‍योंकि यदि प्रिवी कौंसिल, खंड (3) में 
उल्लिखित सीमित शर्तों के भीतर, क्षेत्राधिकार का निर्वहन करना जारी भी रखती 
है तो यह नहीं भूलना चाहिए--और मेरे विचार में जिन मेरे मित्रों ने संशोधन प्रस्तुत 
किए हैं, वे यह तथ्य भुला चुके प्रतीत होते हैं--कि वह क्षेत्राधिकार प्रिवी कौंसिल 
का अंतर्निहित क्षेत्राधिकार नहीं है वरन्‌ एक ऐसा क्षेत्राधिकार है जो कि इस सभा 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


ने उन्हें प्रदत्त किया है। वास्तव में प्रिवी कॉसिल कुछ आवश्यक तथा महत्वपूर्ण 
कार्य करने के लिए इस सभा के एजेंट के रूप में कार्य करेगी। अत: मेरे विचार 
में अपमानित 0 स करने का अथवा यह समझने कि हम वास्तव में अपनी स्वतंत्रता 
का सोदा कर रहे हैं, का कोई कारण नहीं हे। 


जहां तक मेरे मित्र प्रो. सक्सेना द्वारा उठाए गए प्रश्न का सबंध है जिसमें कि 
उन्होंने अनुच्छेद 308 की पादटिप्पणी का उल्लेख किया था, मैं यह निर्बाध रूप 
से स्वीकार करता हूं कि बेहतर विचार के पश्चातू प्रारूप समिति ने यह पाया कि 
हो सकता है कि कठिनाइयां दूर करने संबंधी खंड का इस प्रयोजन के लिए उचित 
प्रकार से उपयोग नहीं किया जाये। सभी प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए 
हमने सोचा कि स्वयं संविधान द्वारा क्षेत्राधिकार प्रदत्त करने के लिये इस प्रकार 
का यह अलग खंड रखना अधिक अच्छा होगा। 


*अध्यक्ष: अब मैं संशोधन मतदान के लिए रखूंगा। केवल एक ही संशोधन 
है, संख्या |77 जो कि प्रो. शिव्बन लाल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 


प्रश्न यह हे: 


“प]्व का बाालाकाला २०५. 6 26 7 ण॥5व (8८८०१ ४८८४६) 6 90900520 
2०95९ (3) 96 6९[6९6 276 ॥6 [707005820 ॥6ए ९0]8प५5९ (33) 96 ॥शाप्राएशरत 
858 (3).7 


[“कि सूची । (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 6 तथा 7 में, प्रस्तावित 
खंड (3) निकाल दिया जाए तथा प्रस्तावित नए खंड (3क) को खंड (3) 
के रूप में पुनसंख्यांकित किया जाए।”] 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


“अध्यक्ष: अब में डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन को मतदान के लिए 
रखता हूं 


प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 308 के खंड (3) के स्थान पर यह रखा जाए- 


(3) तह ॥ ॥5 (7णात्रापाणा ॥9 09०20 ॥५ए४॥06 (6 ूशटांइट 
ण [परांइवालाणा 59 प्ला$ ७३]९४५ का (०्रालं] क्‍0 059056 0 ३0९45 
भाव एछलावणा$ #णा ० गा 76596९९  ए भाए [ंप्र4/शाशा।, (6०९९८ ण 
090 ण भाए ०0फप्रा जाता] ॥6 शातरणा9 एव की 50 शि' 38 6 
रशलाटांइ९ ण इपतीा [प्रांडवलांणा 45 4प॥05९0 99 8ए9, भाव कराए णक्‍67 
ण मां ७४९४५ वा (0फ्राती 7306 7 भाए 8पटा 207०2 ण 9९7॥0॥ 
भीश' 6 ०८एग्राशार्शाशा एण॥5 (णाशापाणा आ॥4 0 2 90प700525 
]9ए९ राटलिटा 38 ॥ एटा8 था णतलः ण 060९९ 77802 09 ॥6 8पञाथा॥९८ 
(0फ्रा गा ॥6 रूहाट॑5९ ए ॥6 [प्रांडवलाणा ०णालिा।260 णा छप्टी ९८0प्रा 
छ99 35 (7णाहवपा0ा,' 


['(3) इस अधिनियम की कोई बात भारत राज्य क्षेत्र में के किसी न्यायालय 
के किसी निर्णय, आज्ञप्ति या आदेश की, या के विषय में अपीलों 
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और याचिकाओं को निपटाने के लिए सपरिषद्‌ सम्राट के क्षेत्राधिकार 
के प्रयोग को वहां तक अमान्य न करेगी जहां तक कि ऐसे क्षेत्राधिकार 
का प्रयोग विधि द्वारा प्राधिकृत है तथा ऐसी किसी अपील या याचिका 
पर इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात्‌ दिया गया सपरिषद्‌ सम्राट का 
कोई आदेश सब प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रभावी होगा मानों कि वह 
उच्चतम न्यायालय द्वारा उस क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, जो ऐसे न्यायालय 
रा इस संविधान द्वारा दिया गया है, दिया गया कोई आदेश या आज्ञप्ति 
|] 
संशोधन स्वीकृत हुआ। 


*अध्यक्ष: अब मैं संशोधन संख्या 7 मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है: 


(39) 


ले) 


“कि अनुच्छेद 308 के खंड (3) के पश्चातू यह नया खंड 
अंतःस्थापित किया जाए;:- 


(9) ॥06 407 ॥6 096 एस ९0एञाशार्शालशा ए ॥॥5 (:णाह्रापा0णा ॥6 
रांडइकालाणा एणी ॥6 3प0राजए प्रीएलांणाए 38 ॥6 शिएज (० | 
2 9492०2क्‍70 ॥॥6 ग60थाए फव्लाी०व का एगा वा एण ॥6 साई $80०॥०१76 
॥0 शाशाभा) भाव तांइछ908९ ण १0०75 भाव एछलाीगणा$ गणा त वा 
7259०९ ए भाज [पर5/९07शथ7, १&टरट णा एकल णए थाए ०0परा जाता 
बी 996 शी] ०९४5८ भाव 2 20०35 भाव ताल ए970०९८काए?५ 
?थावााए 7? 6 5894 बप्रत0त्राए णा ॥6 524 946 ४9 96 
प्र्ार्ईटलारठत 00, ॥॥0 05905९6 06४99 ॥6 8फ््ञाशा6 (70फ्र. 


इस संविधान के प्रारंभ की तारीख पर और से प्रथम अनुसूची के 
भाग 3 में उल्लिखित किसी राज्य में अंतः परिषद्‌ के रूप में फिलहाल 
कृत्यकारी प्राधिकारी का इस राज्य में के किसी न्यायालय के किसी 
निर्णय, आज्ञप्ति या आदेश की अपील या याचिका को ग्रहण करने 
या निपटाने का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाएगा तथा ऐसे प्राधिकारी के 
समक्ष उक्त तारीख को लंबित सब अपीलें और अन्य कार्यवाहियां 
9 न्यायालय को भेज दी जाएंगी और उसके द्वारा निबटाई 
० । । | 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हेै। 
“कि अनुच्छेद 308, संशोधित रूप में संविधान का अंग बने।” 


प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


अनुच्छेद 308 संशोधित रूप में, संविधान में जोड़ दिया गया।” 


अनुच्छेद 30 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 330 के स्थान पर यह रखा जाए: 
“3]0.() [ए०ज़ा]8शभावाए भा? ०णाभं]९6 का 0805९ (2) ण 2॥06 93 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


ण 35 (गाशापाण), 6 [प्र2865 ए 4 सांशी (70प्रा | भाए ?0ण५॥02 
]0क%्काए णी०6 ॥रञ०कंगट9 7 ॥6 (90० ण  ८एगगशञशात्शाशा ण 
वीा5$ (णाजापाणा ॥9, प्रा।255 2९79 ॥9ए९ ९2॥९९०९८१ ए॥0एञ5$८, 
ए7९९णा6€ णा 0 428 6 [प्5865 ० ॥6 ज्ांशी (60फ्रा का 6 
९०7९5एणाक्ाए 8902०, भाव ४$॥4 गशटफ्णा 96 था।60 (00 छप्ला 
$4/65 थाव ॥099॥॥065 क्रात 00 छपरा 7९॥8 जा 7659९८ 0 6889५४८ 
भाव एलाडह05 35 भा [शंवल्त ई0 प्रावक कार? 97 एी 5 
(णाशाॉपाणा गा 7659९९ एज ॥6 [प्रव265 ए उपतदी पम्ांए)] (0प्रा. 


(2) पुल [प्र4885$ ० 43 प्रींशी (0फ्ा का भाज कातवाबा 896 ०णा९०59०णाका? 
00 भाज। 99086 7 ॥6 धार ए7ाए एथ्लाी०१ का एथा वा एण त6 पाई 
5लास्वपरठ ॥0का8४ ०णी०6 गाशलर्वांआटए >2रगर 6 96 ० 
९णागालशार्शालशा ए गा5$ (एगाशाॉपाणा ४॥9, प्रा।0255 6५9 9५९८ 
2]९९९९ 0००5९, 7062ण076 ० ॥9 446 ॥6 [62९5 ण ॥6 प्ांश॥ 
(-0प्रा क ॥6 98906 $0 ६छ9९टला66 2१0१ 809, ॥09ए054/098 ॥ण।॥8 
९णाधा॥66 ॥ 2[8705९5$ () ॥00 (2) ए 2॥06 93 0ए॥5 ('णाह्राप्रांणा 
पा 5फ)]९९० 00 ॥6 90४50 ॥0 ८905९ (]) ए 9 भा।९॥९, ८एआवप7९८ 
40॥00 0००86 पशया। ॥6 छफ़ागाणा एण उप 7०ा0१ ३5 6 शिल्बंवला 
]99 997 000३: (शायर, 


(3) गा 5 भा९?6 ॥6 रफ़ाठ5्छणा [प्रव86० 8065 ॥0 गररटप्रव6 का 2०77९ 
[प426 णा था 34000] 526. 7 


[“३]0 () हा संविधान के 8० 93 के खंड (2) में किसी बात 
हुए, इस संविधान के प्रारंध की तारीख से ठीक पहले 
किसी प्रांत में के उच्च न्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे 
अन्यथा पसंद न कर चुके हों तारीख को तत्स्थानी राज्य 
के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो 5 के तत्पश्चात ऐसे 
वेतनों ओर भत्तों तथा हे. विषय से 

अधिकारों का हक खखेंगे ऐसे उच्च न्यायालयों 
न्यायाधीशों के बारे में इस संविधान के अनुच्छेद 97 के अधीन 

उपबंधित है 


(2) ही संविधान के प्रारंभ की तारीख से ठीक पहले प्रथम सी 
भाग 3 में फिलहाल उल्लिखित किसी राज्य के तत्स्थानी 
देशी राज्य में के उच्च न्यायालय के पदस्थ हा धीश, यदि वे 
अन्यथा पसंद न कर चुके ऐसी तारीख को उल्लिखित 
राज्य में के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जाएंगे तथा इस 
संविधान के अनुच्छेद 93 ( ४2 (2) 
बात हुए उस अनुच्छेद अनुच्छेद खंड () 3 
धीन हुए, ऐसी कालावधि तक पदस्थ बने रहेंगे 
राष्ट्रति आदेश द्वारा निर्धारित करे। 


(3) इस अनुच्छेद में “न्यायाधीश” पद्‌ के अंतर्गत कार्यकारी न्यायाधीश 
या अपर न्यायाधीश नहीं हे। 


यह अनुच्छेद केवल इस प्रकार का अनुच्छद है जिसे कि हम्‌ “आगे बढ़ाने 
वाला” अनुच्छेद की संज्ञा दिया करते थे, केबल उच्च न्यायालयों में नए पदों पर 
न्यायाधीशों को ले जाने वाला, यदि वे नियुक्त होना पसंद करते हें। 


“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 88 
*भ्री नजीरुद्दीन अहमद: में 88 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। मैं 4 प्रस्तुत करूंगा। 
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*आ्री आर.के. सिधवाः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि उपरोक्त संशोधन 87 में, प्रस्तावित अनुच्छेद के खंड () में, शब्द तथा 
संख्या “#70० 97 (अनुच्छेद 97)' के पश्चात्‌ 'क्रात 5०८णा१ 5०ा९००प९० 
(और द्वितीय अनुसूची)” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं।” 


मेरा संशोधन शाब्दिक मात्र है। इसे प्रस्तुत करने में मेरा उद्देश्य इस प्रकार है। 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में अनुच्छेद 97 का उल्लेख 
किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में द्वितीय अनुसूची 
में भी कहा गया है तथा मैंने इसका उल्लेख अनुच्छेद 97 के साथ-साथ करना 
ठीक समझा। अनुसूची संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है विशेषकर इस अनुच्छेद 
के संदर्भ में जिसमें कि वेतन, भत्तों तथा पेंशन से संबंधित अन्य विषयों का उल्लेख 
किया जाएगा। अत: इसे अत्यन्त स्पष्ट बनाने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि 
“अनुच्छेद 97” के पश्चात्‌ “तथा द्वितीय अनुसूची” शब्द अंतःस्थापित किए जाएं।” 


*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 8 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 
3]0 के खंड (]) में “35 भार छाण्जंवलत प्रात ब्रवांल॑०७ 97 ० हां$ 
(गाशाॉपाण गा 7259९९० ए ॥6 7प्रव265 ए $पतले ज्ाए॥ (०0 (जैसे कि ऐसे 
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में इस संविधान के अनुच्छेद 97 के 
अधीन उपबंधित है) शब्दों के स्थान पर “85 ॥९ए एल लाग०१ 0 
्रारवाब्वाछए एर्थनणर 6 594 ०ण्रााराथाट्आआ। (जिसके कि वे उक्त प्रारंभ 
के तुरंत पूर्व हकदार थे)' शब्द रखे जाएं।” इस अनुच्छेद के खंड () में 
उपबंध है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उस तारीख को जिसको 
कि यह संविधान प्रवर्तन में आता है अंतरिम रूप में 26 जनवरी, 950 को 
उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने रहेंगे। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: क्‍या मैं इस बात की ओर ध्यान दिला 
सकता हूं कि यह संशोधन द्वितीय अनुसूची का पूर्वानुमान कर रहा है? इस मामले 
पर द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत कार्यवाही की जानी है तथा उचित समय तो वही 
होगा जब यह अनुसूची सभा के समक्ष होगी। 


*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: मैंने उस पर भी सावधानी पूर्वक विचार किया है, 
परंतु मामला पूरी तरह से उसके अंतर्गत नहीं आएगा। उसमें इस संविधान के प्रारंभ 
के पश्चात्‌ न्यायाधीशों के वेतनमानों का उपबंध किया जाएगा, परंतु यहां मामला 
बिल्कुल भिन्‍न है। मेरे संशोधन में कहा गया है कि जो वेतन वे संविधान के 
प्रारंभ से ठीक पहले अर्थात्‌ 25 जनवरी, 950 को ले रहे थे, 26 जनवरी से 
भी वे वही वेतन प्राप्त करेंगे तथा उन्हीं शर्तों के हकदार रहेंगे। अनुसूची में नए 
वेतनमान दिए गए हैं। वह एक बिल्कुल भिन्‍न बात हे। 

मेरा निवेदन है कि खंड () की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक मैं 
समझ सकता हूं, इस खंड की आवश्यकता केवल वर्तमान न्यायाधीशों के वेतन 
में अप्रत्यक्ष रूप से कटोती को उचित ठहराने के लिए है। वास्तव में यह स्पष्ट 
है कि 26 जनवरी को अनुच्छेद 330 के इस खंड (]) के अलावा 
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[ श्री नज़ीरुद्दीी अहमद] 


भी, वे न्यायाधीश उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश बने रहेंगे क्‍योंकि वही उच्च 
न्यायालय बना रहेगा। हमने अन्य सरकारी सेवकों के मामले में इस प्रकार की 
निरंतरता का उपबंध नहीं किया हे। प्रत्येक व्यक्ति जो कि 25 जनवरी को सरकारी 
सेवक है निश्चय ही 26 जनवरी को भी उसी रूप में सेवक बना रहेगा, जब 
तक कि उसे इस बीच बर्खास्त नहीं कर दिया गया हो या उसने त्यागपत्र न दे 
दिया हो या उसे सेवामुक्त न कर दिया गया हो अथवा उसकी मृत्यु न हो गई 
हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 25 जनवरी से 26 जनवरी तक 
उसकी सेवा स्वत: जारी रहेगी तथा इसके लिए किसी प्राधिकार की आवश्यकता 
नहीं हे जेसा कि खंड () के अंतर्गत प्रावधान किए जाने का प्रयास किया गया 
है। मेरा निवेदन है कि इस दृष्टि से खंड () अत्यंत अनावश्यक है। परंतु यह 
एक अन्य विचार भी उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ यह वर्तमान न्यायाधीशों के वेतन 
को कम करने का अप्रत्यक्ष प्रयास है। वास्तव में जहां तक वर्तमान न्यायाधीशों 
का संबंध हे, विद्यमान शर्तों के अधीन उनके नियत वेतन हैं। यदि यह खंड न 
भी हो तो भी वे 26 जनवरी को तथा इससे पश्चात्‌ वही वेतन प्राप्त करते रहते 
इस खंड का वास्तविक प्रयोजन वर्तमान न्यायाधीशों के वेतन को कम करना है। 
मेरा निवेदन हे कि उनका वेतन कम नहीं किया जाना चाहिए क्‍योंकि वे एक संविदा 
पर जिसके अंतर्गत कि वे नियुक्त हुए थे, एक विशेष वेतन पा रहे हैं। उच्च 
न्यायालयों के न्यायाधीश निहायत योग्य वकीलों में से नियुक्त किए जाते हैं जिनके 
बारे में कि यह मानना होगा कि वे बहुत अच्छी आय अर्जित कर रहे थे। उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में केवल दो ही शर्तें थीं, अर्थात्‌ 
उन्हें साठ वर्ष की आयु होने तक सामान्य रूप में बने रहना था और दूसरे इसके 
पश्चात्‌ उन्हें उन उच्च न्यायालयों में जिनके कि वे न्यायाधीश रह चुके हों तथा 
उनके अधीनस्थ न्यायालयों में अपना 3 24398 करने की 598 मति नहीं दी 
जानी थी। परन्तु अब हम ऐसी शर्ते अधि कर रहे हैं कि वेतन कम 
कर दिये जाएंगे और इसके अलावा यह भी कि साठ वर्ष की आयु पूरी हो जाने 
पर उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों पर न केवल उस उच्च न्यायालय में जिसमें 
कि वे नियुक्त हैं, अथवा इसके अधीनस्थ न्यायालयों में बल्कि सभी न्यायालयों, 
जो कि उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र तक में नहीं आते, अर्थात्‌ अन्य राज्यों 
के उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में भी, कानूनी व्यवसाय चलाने पर 
रोक होगी। इससे उनके साथ किया गया करार दो पहलुओं से भंग होगा। 


*डॉ, बख्णी टेक चन्द: (पूरी पंजाब-जनरल): क्या मैं एक सुझाव दे सकता 
हूं? क्‍या यह उचित नहीं रहेगा इस विषय पर उस समय विचार किया जाए 
जब कि द्वितीय अनुसूची विचाराधीन होगी? द्वितीय अनुसूची के लिए संशोधन संख्या 
(]]) (जो कि डॉ. अम्बेडकर के नाम में है) में उन न्यायाधीशों के वेतनों का 
मामला समाविष्ट है जो कि 3। अक्टूबर 948 को या उससे पूर्व नियुक्त किए 
गए थे। इस विषय को थोडा-थोडा लेने के बजाय क्‍या इस संशोधन पर उस समय 
चर्चा करना आपके लिए सुविधाजनक नहीं रहेगा जब हम द्वितीय अनुसूची को विचार 
के लिये लेंगे? जैसा कि संशोधन संख्या ]! से पता चलता है, इसका संबंध केवल 
उन न्यायाधीशों के वेतन से नहीं है जिन्हें कि नए संविधान के अंतर्गत नियुक्त 
किया जाएगा, बल्कि इसमें उन न्यायाधीशों के वेतनों का भी उल्लेख है जिनकी 
नियुक्ति उस तारीख से पूर्व हुई थी और जो इस संविधान के प्रारंभ की तारीख 
को उच्च न्यायालयों में काम कर रहे होंगे। यदि श्री नज़ीरुद्दीदन अहमद का यह 
संशोधन अस्वीकृत हो जाता है तो इससे उन संशोधनों पर प्रभाव पड़ सकता है 
जो कि अनुसूची के लिए हैं। 


संविधान का प्रारूप [278 


*श्री नज़ीरूद्दीन अहमदः यदि इस संशोधन पर चतुर्थ अनुसूची के लिए संशोधनों 
के साथ-साथ विचार करने का प्रस्ताव है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु यह 
मुद्दा उठाने का यही उचित समय है। जहां तक इस तर्क का प्रश्न है कि यदि 
यह संशोधन अस्वीकृत हो जाता है तो अन्य संशोधन भी अस्वीकृत माने जाएंगे, 
मैं इससे सहमत नहीं त्शख यह संशोधन, इस तथ्य के 8६ द्‌ कि न्यायाधीशों की 
नियुक्ति एक निश्चित से पूर्व हुई थी, वर्तमान न्यायाधीशों के वेतन का संरक्षण 
करने के लिये हैं। परंतु इस संशोधन की अस्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि 
अन्य संशोधन अस्वीकृत हो जाएंगे। जहां तक डॉ. बख्शी टेक चंद के इस सुझाव 
का संबंध हे कि मुझे इसे संशोधन संख्या ।! के संशोधन के रूप में प्रस्तुत करना 
चाहिए मैं इस विषय में आपके अनुदेशों की प्रतीक्षा करूंगा। 


“अध्यक्ष: मेरे विचार में, इस खंड के इसी रूप में पास किए जाने से अनुसूची 
पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं अनुसूची के मार्ग में बाधा नहीं 
बनूंगा। किसी भी स्थिति में में उसे उस आधार पर असंगत घोषित नहीं करूंगा। 


*शथ्री नज़ीरूद्दीन अहमदः वह संशोधन यह है कि उन न्यायाधीशों के जो कि 
एक निश्चित तारीख से पूर्व नियुक्त किए गए थे, वेतन का संरक्षण किया जायेगा। 
परंतु मेरा प्रश्न यह है कि न्यायाधीशों के वेतन जैसे कि वे 25 जनवरी, 950 
को थे, संरक्षित किये जाने चाहिए। इसमें तथा डॉ. अम्बेडकर के उस संशोधन में 
हल्का सा अंतर है। मेरा निवेदन है कि डॉ. अम्बेडकर का संशोधन मेरे संशोधन 
के परिचालित किए जाने के पश्चात्‌ भेजा गया है। यह वास्तव में स्थिति में कुछ 
सीमा तक सुधार करने का प्रयास है, परंतु वह स्थिति में उस सीमा तक इतना 
सुधार करने के का प्रयास नहीं करता जितना कि मैं चाहता हूं कि वह करता। 
महोदय, मैं निश्चय ही आपके विनिर्णय का पालन करूंगा। 


*अध्यक्ष: यदि आप चाहें तो जो मुद्दा आपने उठाया है उसे समाविष्ट करते 
हुए आप एक दूसरे संशोधन की सूचना दे सकते हैं। क्या कोई सदस्य इसके संबंध 
में कुछ कहना चाहता है? 


*पाननीय डॉ, बी.आर. अम्बेडकरः इसमें सिद्धांत का कोई प्रश्न नहीं हे। 


“अध्यक्ष: डॉ. सिधवा द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन है, और वह भी शाब्दिक स्वरूप 
है। तथा मैं इसे मतदान के लिए रखूं? 


*श्री आर.के. सिधवा: मैं इसे प्रारूप समिति पर छोड़ता हूं। 
“धध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 330 के स्थान पर यह रखा जाए। 
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[30() इस संविधान के अनुच्छेद 93 के खंड (2) में किसी बात के होते 


(2) 


(3) 


हुए, इस संविधान के प्रारंभ की तारीख से ठीक पहले किसी प्रांत 
में के उच्च न्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा पसंद 
न कर चुके हों, ऐसी तारीख को तत्स्थानी राज्य के उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश हो जाएंगे तथा तत्पश्चात्‌ ऐसे वेतनों और भत्तों तथा छुट्टी 
और निवृत्ति वेतन के विषय में ऐसे अधिकारों का हक रखेंगे जेसे 
कि ऐसे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में इस संविधान के 
अनुच्छेद 97 के अधीन उपबंधित हे। 


इस संविधान के प्रारंभ की तारीख से ठीक पहले प्रथम अनुसूची के 
भाग 3 में फिलहाल उल्लिखित किसी राज्य के तत्स्थानी किसी देशी 
राज्य में के उच्च न्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा 
पसंद न कर चुके हों, ऐसे तारीख को वैसे उल्लिखित राज्य में के 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे तथा इस संविधान के अनुच्छेद 
93 के खंड () और खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, 
किंतु उस अनुच्छेद के खंड () के परंतुक के अधीन रहते हुए, 
ऐसी कालावधि तक पदस्थ बने रहेंगे जेसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा 
निर्धारित करे। 


इस अनुच्छेद में “न्यायाधीश” पद्‌ के अंतर्गत कार्यकारी न्यायाधीश या 
अपर न्यायाधीश नहीं हे।' ”] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
अनुच्छेद 30 संविधान में जोड़ दिया गया। 
अनुच्छेद 347 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 3]। के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाए: 
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एज्ांजा द्ार5इथागांणा 5 जञाण्जवल्त प्रात 2005९ (2) ण ॥5 ॥॥0९, भाव 


[6 772०5 ९०ा052॥ 00 ग] ८85४ ४३८क४८०८६ व [6 590 0५४६४2०॥॥॥]7५. 
॥6 श68007/ 7439 99 7प65 [॥0५06 0ण-- 


(9). 6क्‍०छ/65लथाआ॥रं०णा जा ॥6 जञाएचंडगानं एव्वक्राशा प्रिएांणाा? 
प्रावद्ष 209प5९ () एण ॥35 भ्रा।06 ए भाए 9906 ण णीश ॥ शा 
एञांटा ए३5$ ॥0809705९06९0 | ॥6 (:(णाशापशा ७55९॥॥॥]५ 0 
पी6 ॥20्ाग0 0० कावाब व़ाधर्वाआ०व५ 92९०6 6 
९णाालार्शाशा एण ॥5 (णाशापा0णा, 


(४0) ॥6 गरग्गाल का जाला ॥67९०ए०5९०४ाए2०३$ एज 5प्रटी 94065 0णः 
0०ाील' वह्यॉणिाह5 का ॥ी6 छाणंशंणानीं ए7वकाशा ४4 926 
०॥052॥0, 9॥0 


(०) ॥6 तषभागि ९४7०5 00 06 905525520 99 5पटी 7ट2[7९5९7॥9796४5. 


गी 8 गाशाएशः णी 6 (एगाशॉपला। 4355९70]ए9 ए ॥6 7007 ०णए 
094 935 07 ॥6 छांज (439 ए 0९०00७, 949, 3]50 8 शा! एण 
8 जि0प्र5९८ एी ॥6 4.698]4पा6 एाी 3 (0एलातण$ड शित्शार्ट ता था 
गावाजा 996, ॥00, 35 #0०7 6 9806 एा ०एञआगाशार्शाश ० परी5$ 
(-णाशॉपा।णा ॥9 92507 5 5९३४ श ॥6 520 25४९०॥0]9 5॥4, प्रा।255 
[6 ॥895$ ०९४४९८९६ 40 96 8 77727 प8&<९र्णा &॥06', 06९९0776 ५४८थवॉ, 
भाव ९एशाए छपी १३८०५ 8$09]]| 0९ (९९7९0 ॥0 96 3 ०४४7४) ५३९०४॥९५. 


49 एश5णा ॥0का९9 णी०ढ गञा९त92९9 09९ र॥6 ०एगशाट्शाशा 
णी की5 एगाशॉपाणा 3४ 59९०7९2०/ 0० 7260प9/ $79८४६८/ 0 ॥6 
(णाहरपिशा 355९70]ए जीशा प्ाएलाणाए 35 6 70णा0ा 
[.टए$]9प्रा'ट प्रात ॥6 (0एला।धलशा णए कातवब 3०७, 4935, शातं। 
९८णाप्रापढ 00 96 ॥6 $9९॥2/ 0, 35 ॥6 ०३४९ 739 92९, ॥6 72०छपा५ 
99०॥2' ण ॥6 छाएंतणगाव 7 भालशा प्रिीएाणाग]र प्रात 208प5९ 
() एा 8 क्षा।ट6.7 

(।) जब तक कि इस संविधान के उपबंधों संघ की अर्न्तकालीन संसद 
84% | के गा सदन सम्यक है तथा उसके अध्यक्ष एवं 

गाठत न जाय॑ तथा प्रथम सत्र उपा में उपबं॑ 

अधिवेशित होने के लिए आहूत न हो जायें जी जी ली 
तब तक वह निकाय, जो भारत डोमिनियम की संविधान सभा के रूप 


2784] भारतीय संविधान सभा [।0 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कृत्यकारी था, इस संविधान 
के उपबंधों द्वारा संसद को दी गई सभी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों 
का पालन करेगा। 


व्याख्या-इस खंड के प्रयोजनों के लिए भारतीय डोमिनियन की संविधान सभा 
के अंतर्गत- 


(।) . किसी राज्य अथवा अन्य राज्य-क्षेत्र का, जिसके प्रतिनिधित्व के लिये 
इस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन उपबन्ध है, प्रतिनिधित्व करने 
के लिए चुने गए सदस्य, तथा 


(2) 292 सभा में आकस्मिक रिक्‍तता की पूर्ति के लिए चुने गए सदस्य 
| 


(2) < राष्ट्रपति नियमों द्वारा- 


(क) इस गा के खंड () के अधीन कृत्यकारिणी अंतर्कालीन 
संसद में किसी ऐसे राज्य या अन्य राज्य-क्षेत्र के जिसका 
प्रतिनिधित्व इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत 
डोमिनियन की संविधान सभा में न था, के प्रतिनिधित्व के लिए, 


(ख) अंतर्कालीन संसद में ऐसे राज्यों या अन्य राज्य-क्षेत्रों के प्रतिनिधि 
जिस रीति से चुने जायेंगे उसके लिये, तथा 


(ग) 8 प्रतिनिधियों की जो अर्हताएं चाहिये उनके लिये उपबंध कर 
सकेगा। 


(3) यदि भारत डोमिनियन की संविधान सभा का कोई सदस्य अक्तूबर 949 
के छठे दिन किसी राज्यपाल-प्रांत अथवा किसी देशी राज्य के 
विधानमंडल के सदन का भी सदस्य था, तो इस संविधान के प्रारंभ 
की तारीख उपरोक्त सभा से लेकर उस व्यक्ति का स्थान, यदि उसका 
इस सभा का सदस्य होना इससे पहले ही समाप्त न हो गया हो, 
रिक्त हो जाएगा तथा प्रत्येक ऐसी रिक्तता आकस्मिक रिक्तता समझी जायेगी। 


(4) कोई व्यक्ति, जो संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले भारत शासन 
अधिनियम, 935 के अधीन डोमिनियन विधानमंडल के रूप में 
कृत्यकारिणी संविधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पदस्थ 
था, इस अनुच्छेद के खंड () के अधीन कृत्यकारिणी अंतर्कालीन 
संसद का यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना रहेगा।' ” 


महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची । (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में, प्रस्तावित 
अनुच्छेद 3व] के खंड (3) के स्थान पर, यह रखा जाए: 


(3) यी 8 गाशाएशः णी 6 (एजाशॉ[पला। 4355९70]ए9 ए ॥6 70णगात0णा 
क्‍709 ए35$ ०7 ॥6 अंजाी) 039 एण 0००७७, 949 ० 862क्कींट' 0200765 
2५ था वरा6 ए9०ग्र 6 ९ए्ञाशार्शालशा ए पा5$ (गार्शाॉपाणत 8 
गराशाएल' ण 3 ति0प्र5४ ण ॥6 ,29$8]4प्रा2 एा 4 (70एश7॥07$ 0 णशां॥0९ 
0ा का गाता 996 ०07९59णका९9 (0 ॥9 388986९ (0 ॥6 ॥76 9था९ 


संविधान का प्रारूप [2785 


59०टा€व का एगा वा ण 6 णाऊह 86१76 ण 3 'शागञ४शेश' 07 काए 
5प्रण०/0 990०, शा 35 ॥#07 6 986 ए ९णागवशार्याशा एाी पा5 
(-णा्ापा।ण] 6 5९३ पा गरशाएश वा ॥6 (7णाहरपशा। 0५55४९०॥॥७०५ 
$॥9|, प्राव।255 ॥6 98$ ०९३६४९९ 40 92 3 7शः९/ एि 9 4355270]9 
€भाल, 062ण6 ५३८था 26 ९ए2ए छप्रठा ए३८क५ 509|] 96 0627०९0 
60 96 38 ९४४0४) ५३८क४॥८५. 


['(3) यदि भारत डोमिनियन की संविधान सभा का कोई सदस्य 949 के 
8438 के छठे दिन अथवा तत्पश्चातू इस संविधान के प्रारंभ से पहले 
समय किसी राज्यपाल-प्रांत अथवा प्रथम मुसची ची के भाग 3 
में फिलहाल उल्लिखित किसी राज्य के तत्स्थानी देशी राज्य के 
विधानमंडल के सदन का सदस्य अथवा किसी ऐसे राज्य का मंत्री 
था अथवा बन जाता है तो इस संविधान के प्रारंभ की तारीख से लेकर 
संविधान सभा में ऐसे सदस्य का स्थान, यदि उसका उस सभा का 
सदस्य होना इससे पहले ही समाप्त न हो गया हो, रिक्त हो जाएगा 

तथा प्रत्येक ऐसी रिक्तता आकस्मिक रिक्तता समझी जायेगी।' ”] 


महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची । (द्वितीय सप्ताह) के संशोधित संख्या 9 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 
3। के खंड (3) के पश्चात्‌ यह नवीन खंड अंतःस्थापित किया जाए: 


(३०) 7०णजागरशभावा।ए 40 भा छपी ए३९का९ज की 6 (एणाशॉपाणा 
4355070]ए 0 ॥6 70णगं0ण ०ए पा0व9 35 5 700007९0 प (97४९ 
(3) ए हा5$ करााए]6 ॥95 ॥0 0८८प्र7९व प्रात ॥9/0 2|875८, ४2[05 ॥99 
96 2४९शा 09९0 6 ०णााशार्शाला एण ।5 (_णाशॉपा।0णा 0 6 
गए एण इपती ए३८भा०५, 7पा भा छएश$इणा लाठ0इछा ऐणर इपटा 
९णागालशारशालश 00 ग] ॥6 ए३८क८५ ४॥9] ॥00 96 शा।]60 (0 497९८ 
गांड 5९४ गा 6 52 055९०॥॥09 प्रात शीश 6 ए३८काट३ ॥35 50 
००८८प्रावव.7 


[*(3क) इस बात के होते हुए भी कि भारत डोमिनियन की संविधान-सभा में 
ऐसी कोई रिक्तता, जेसीकि इस अनुच्छेद के खंड (3) में वर्णित हे, 
उस खंड के अधीन नहीं हुई है, इस संविधान के प्रारंभ से पहले 
ऐसी रिक्तता की पूर्ति के लिए पग उठाया जा सकेगा, किंतु ऐसे प्रारंभ 
से पहले उस रिक्‍तता की पूर्ति के लिए चुने हुए किसी व्यक्ति को 
उक्त सभा में अपना स्थान ग्रहण करने का हक तब तक न होगा 
जब तक कि रिक्‍तता इस प्रकार न हो जाये।! ”] 


इस खंड का उद्देश्य यह है कि अंतर्कालीन संसद गठित करने के समय उस 
बात को समाप्त किया जाए जिसे कि दोहरी सदस्यता की संज्ञा दी जाती है। 


अन्य उपबंध केवल आनुषंगिक है। 
*थ्री एच.वी. कामतः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची । (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 
3]] में, 'हरात] (जब तक कि)' शब्द के स्थान पर प्रा 5प८टा ॥76 (ऐसे 
समय तक जब कि)' शब्द रखे जाएं।” 


2786] भारतीय संविधान सभा [।0 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


[ श्री एच.वी. कामत] 
महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 
3]] में '॥6 5007 प्रालांगणांएए 8४' शब्द निकाल दिये जाएं।” 


महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 
3]] में, ((0जाहमापलाए 2 552070]9 ए॥6 2ण770 ० 709 (भारत डोमिनियन 
की संविधान सभा)' शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आए हें, 
*(0णाहरपशा। 055०॥॥७9 ० 09 (भारतीय संविधान सभा) ' शब्द रखे जाएं।” 


महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची । में (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 
3] के खंड (]) में, ग्राल्तंभलज एर्लणर वर ०ण्गालाल्थाला ० [5 
(0०॥४0पा४ंणा ॥9॥ (इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले) ' शब्दों के स्थान 
पर “8॥9 ॥08८॥ (स्वयं)' शब्द रखे जाएं।” 


मैं संशोधन संख्या 47 प्रस्तुत नहीं करूंगा। 

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 

“कि सूची | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधित संख्या 9 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 
3]। के खंड (2) में ॥7०5 (नियमों) शब्द के पश्चात्‌ 'शांठा डा] 35 
कि 358 [73०2040]6 ८0707 ॥0 ॥056 3607९6 99 6 (?णाशरॉापिथा। 3५5४९८॥॥0।५ 


(जो यथासाध्य संविधान सभा द्वारा अंगीकृत नियमों के अनुरूप होंगे।' शब्द 
अंतःस्थापित किए जाएं।” 


महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची |। (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 
3]] के खंड (3) में, था पातांधा $286 (देशी राज्य)' शब्दों के पश्चात्‌ 
“07 एा07 ० $8४०६४ (अथवा राज्यों के संघ)' शब्द अंतःस्थापित किए जाएं।” 


महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 
3]] के खंड (4) में, “० 70ण५7 $ए८्वप्आा (अथवा उपाध्यक्ष)' शब्द 
निकाल दिये जाएं।” 


संविधान का प्रारूप [2787 


महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची । (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 
3]] के खंड (4) में, '(0., 88 ॥2 ०७६९ ॥89 096 06 706ए9प्रा9 57०॥प्टा (या 
यथास्थिति उपाध्यक्ष)' शब्द निकाल दिये जाएं।” 


यदि खंड () जो 48 । (द्वितीय सप्ताह) में उल्लिखित है, के लिए 
संशोधन सभा को हों, तो इस खंड का पाठ निम्न प्रकार होगा: 


“व छपरा ग6 35 00 म्0प्र525 0 एथ्याभरााला 43ए6 96९॥ तप ०णातरॉपा<त 
भाव 5प्रागरा70९4 [0 766 0 6 वर 5९5४० प्राव्ष ॥6 005 ए 85 
(णाशॉपा0त), 6 (_णाज्ञापशा 355९०70]9 ए दावा ४04 ॥52९ छूशट॑$९ 2] 
॥6 9005 भाव एछशरगा) थी ॥6 वैपांड5 ८णालिा।26 99 ॥6 छञाएजंडआंणा5$ ए 5 
(णाश्रॉपा।णा गा एक्ञीगाशा., 


[“ऐसे समय तक जब तक कि संसद के दोनों सदन इस संविधान के उपबंधों 
के अंतर्गत सम्यक रूप से गठित न हो जायें तथा प्रथम सत्र में अधिवेशित 
होने के लिए आहूत न हो जायें तब तक भारत की संविधान सभा इस संविधान 
के उपबंधों द्वारा संसद को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का 
पालन स्वयं करेगी।”] 


पहला संशोधन केवल शाब्दिक है क्योंकि इससे मात्र वाक्यांश में परिवर्तन होता 
है ताकि यह संवधौनिक भाषा के अधिक अनुरूप बन जाए। मेरे विचार में “जब 
तक” कहने के बजाए “ऐसे समय तक जबकि” कहना बेहतर हे। तथापि मैं इसे 
प्रारूप समिति के का विवेक पर छोड़ता हूं कि वह उचित समय पर इसके 
संबंध में कार्यवाही करे। 

जहां तक संशोधन संख्या 43 का संबंध है, यह अंशत: शाब्दिक है तथा अंशतः 
सारवान है। मैं यह समझने में असफल हूं कि इस सभा का उल्लेख इस जटिल 
तरीके से क्‍यों किया जाए, अर्थात्‌ “इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत 
डोमिनियन की संविधान सभा के रूप में कृत्यकारी निकाय...”। इस अनुच्छेद का 
प्रारूप जेसा कि वह मूलत: था अधिक सख्त था। जहां तक “भारतीय डोमिनियन 
की संविधान सभा” शब्दों का संबंध है, मेरा विचार है कि यहां भी “डोमिनियन 
की” शब्दों का लोप किया जा सकता है और यह लाभदायक भी रहेगा तथा सही 
भी। यदि इस सदन में मेरे माननीय सहयोगी इस पुस्तक अर्थात्‌ संविधान का प्रारुप 
के मुखपृष्ठ को देखने का कष्ट करें तो वे पाएंगे कि इस सभा का उल्लेख “भारतीय 
संविधान सभा” के रूप में किया गया है तथा “भारतीय डोमिनियन की सभा” 
के रूप में नहीं। में नहीं जानता कि कुछ माननीय सदस्य इस शब्द “डोमिनियन” 
के हर समय प्रयोग में क्‍यों रुचि रखते हैं। निस्संदेह, जहां कहीं भी अधिनियमन 
में यह आवश्यक हो, तब तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। उससे मेरा कोई 
झगड़ा नहीं है। जहां कहीं किसी खंड अथवा अनुच्छेद के अर्थ में कोई बात बिगाडे 
बिना इसे हटा दिया जा सकता है, वहां मेरी समझ में नहीं आता कि हम इस 
शब्द डोमिनियन, डोमिनियन, डोमिनियन का ढोल क्‍यों पीटते रहते हैं। यह संविधान 
सभा वास्तव में देखा जाए तो एक स्वतंत्र देश की विधान सभा है। दुर्भाग्यवश 
अथवा घटनावश, हमारे देश में परिस्थितियों ने ऐसी चाल चली है कि भारत के 
पूर्ण रूप से स्वाधीन होने के पूर्व ही हमें संविधान सभा 5 पड़ी। ऐतिहासिक 
रूप से देखा जाए तो किसी देश के विदेशी शासन की बेडियों से मुक्त होने के 
पश्चात्‌ ही संविधान सभा बुलाई जाती है। हमने इस सभा द्वारा बनाए गए 
नियमों--प्रक्रिया नियम तथा स्थायी आदेशों--में स्वयं भारतीय संविधान सभा का 


2788 ] भारतीय संविधान सभा [।0 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


[ श्री एच.वी. कामत] 


उल्लेख किया है और पहले ही नियम में कहा गया है “इन नियमों में जब तक 
कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, सभा का अर्थ है भारतीय संविधान सभा”। 
अतः: इस प्रसंग में “डोमिनियन” शब्द के प्रयोग का कोई अधिकार क्षेत्र अथवा 
आवश्यकता नहीं है तथा इसे तर्कसंगत रूप से और विवेकपूर्वक पूर्णतः: निकाला 
जा सकता है और इससे इस खंड के उस अर्थ में कोई भी बिगाड़ नहीं आयेगा 
जिसे व्यक्त करने का इसका आशय हे। 


इसके अलावा, महोदय, मेरी असली आपत्ति इस खंड में विद्यमान जटिल 
शब्दावली के बारे में हे: “इस संविधान के प्रारूप से ठीक पहले भारत डोमिनियन 
की संविधान सभा के रूप 2052 निकाय” मुझे नहीं मालूम कि मूल प्रारूप 
में परिवर्तन करके इसे क्‍यों किया गया है। यदि मेरे माननीय मित्र अनुच्छेद 
3]] के खंड () को देखने का कष्ट करें, जेसा कि यह खंड मूलतः था, तो 
वे पाएंगे कि इसका उल्लेख “भारत डोमिनियन की संविधान सभा” के रूप में 
हैं। में पहले ही कह चुका हूं कि “डोमिनियन की” शब्द निकाल दिये जाने चाहिएं। 
अब मैं यह कहता हूं कि इसे और भी अधिक सरलता से भारतीय संविधान सभा 
कहा जा सकता है। यदि प्रारूप समिति का यह विचार है कि क्‍योंकि एक सौ 
से कुछ अधिक स्थानों के रिक्त घोषित किए जाने की संभावना है और इसलिए 
इस निकाय के उल्लेख में यह परिवर्तन आवश्यक है, तो मैं समझता हूं कि वे 
गलतफहमी के शिकार होकर यह काम कर रहे हैं। जब तक कि इस निकाय 
को भंग नहीं किया जाता यह भारतीय संविधान सभा के रूप में जारी रहेगा। यदि 
बहुत भारी संख्या में सदस्य इस सभा से त्यागपत्र भी दे देते हैं और चाहे उनके 
स्थान भरे जायें अथवा नहीं, यह वही पुरानी सभा रहेगी जिसे कि सदैव ही भारतीय 
संविधान सभा कहा जाता रहा है। जब तक कि यह भंग नहीं कर दी जाती 
सांविधानिक भाषा में इसका उल्लेख भारतीय संविधान सभा के रूप में ही जारी 
रहेगा। अत: यदि ऐसी कोई गलतफहमी है कि एक सौ से अधिक सदस्यों द्वारा 
त्यागपत्र दिए जाने के कारण इस निकाय का उल्लेख इस तरीके से किया जाना 
चाहिए तथा केवल भारतीय संविधान सभा के रूप में नहीं तो उस गलतफहमी 
का तनिक भी कोई ओऔचित्य नहीं है, तथा यदि हम इसका उल्लेख केवल भारतीय 
संविधान सभा के रूप में करें तो हम इस निकाय का नाम गलत रूप में नहीं 
ले रहे होंगे। चाहे एक सौ सदस्य त्यागपत्र दें अथवा इनसे अधिक, संविधान के 
प्रारंभ होने के समय तक इस निकाय को भारतीय संविधान सभा ही कहा जाता 
रहेगा। अत: संशोधन संख्या 43, 44 तथा 45 द्वारा जोकि एक साथ हैं, में 
इस अनुच्छेद के खंड () में समाविष्ट शब्दों तथा वाक्यांशों को सरल बनाना 
चाहता हूं ताकि हम स्वयं भारतीय संविधान सभा के लिए ही यह उपबंध करें 
कि यह इस संविधान के उपबंधों द्वारा संसद को प्रवत्त सभी शक्तियों को निर्वहन 
तथा कर्तव्यों का पालन करेगी। संविधान के एक बार प्रवर्तन में आ जाने पर निस्संदेह 
संविधान के अंतर्गत यह सभा अंतर्कालीन संसद कहलाएगी। उस समय तक 
“अमुक-अमुक रूप में कार्य करने वाला निकाय” कहने की आवश्यकता नहीं है। 
हमारे प्रयोजनों के लिए “भारतीय संविधान सभा” ही कहा जाना पर्याप्त है। मुझे 
आशा हे कि प्रारूप समिति के सदस्य, जो कि “डोमिनियन” शब्द के प्रयोग के 
प्रति अनुराग रखते हैं और हमारे प्रयोजन के लिए आवश्यकता से अधिक शब्दों 
का प्रयोग करने का चाव रखते हें, वे मेरे इन संशोधनों के तर्क-बल को देखेंगे 
और इस खंड की शब्दावली को सरल बनायेंगे। 


अब मैं खंड (2) पर आता हूं। मैं संशोधन संख्या 47 प्रस्तुत नहीं करना 
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चाहता। मैं केवल संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत करता हूं: 


“कि सूची । (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में प्रस्तावित अनुच्छेद 
3]। के खंड (2) में, 0०६ (नियमों)' शब्द के पश्चात्‌ 'शांगा आभी 
88 शि/ 35 |वला९0३0९, ०णागणिा। 00 ॥05९ 30079९0 9छज 6 (एणाशाॉपिशा 
हक (जो यथासाध्य संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए गए नियमों के 
अनुरूप होंगे)” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं।” 


खण्ड (2) में उन कुछ नियमों का उल्लेख है जो कि राष्ट्रपति इस अंतरिम 
संसद में, अर्थात्‌ जब यह सभा हमारी अंतरिम संसद मे परिवर्तित कर दी जाती 
है अथवा पुनर्गठित कर दी जाती है, प्रतिनिधित्व के लिए बना सकता है। इस 
खंड में अंतर्कालीन संसद में भारत के उन राज्यों अथवा अन्य राज्य क्षेत्रों के 
प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध है जिनका कि अब तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। 
सदन इस बात से अवगत है कि भोपाल के प्रतिनिधि ने अभी तक इस सभा 
में अपना स्थान ग्रहण नहीं किया है हालांकि फरमान जारी हो चुका है कि वह 
यथाशक्य शीघ्र यहां पहुंचे। हम आशा करते हैं कि वह इस संविधान के तीसरे 
वाचन के दौरान हमारे बीच होगा या होगी। हेदराबाद का भी अभी तक कोई प्रतिनिधि 
यहां नहीं है। हमें नहीं मालूम कि क्‍या अब तक किए जा चुके उपाय सफल 
होंगे ताकि हम हैदराबाद से आने वाले अपने मित्र का इस सभा में तीसरे वाचन 
के दौरान स्वागत कर सकें। निस्संदेह, जब यह सभा स्वयं को अंतर्कालीन संसद 
में परिवर्तित कर लेगी, तो मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति इस सभा में हेदराबाद 
के प्रतिनिधित्व के लिए भी नियमों द्वारा उपबंध करेगा। इसी प्रकार विन्ध्य प्रदेश 
नाम से देशी राज्यों का संघ भी है जिसका कि अभी इस सभा में कोई प्रतिनिधित्व 
नहीं है। महोदय, गत अधिवेशन के दौरान आपने हमें यह बताने की कृपा की 
थी कि संविधान सभा के सचिवालय में विन्ध्य प्रदेश के राजप्रमुख तथा उसके 
मुख्य मंत्री या रीजनल कमिश्नर से कहा है कि वह इस सभा में विन्ध्य प्रदेश 
के लिये आवश्यक कदम उठाये। मैं नहीं जानता कि विन्ध्य प्रदेश के मामले में 
इस बारे में कितनी प्रगति हुई है। हमें आशा है कि प्रतिनिधि अगले सत्र के दौरान 
जोकि इस सभा का अंतिम सत्र होगा, हमारे बीच होंगे। बहरहाल, मुझे विश्वास 
है कि जब अगले वर्ष अंतरिम संसद बेठक के लिए समवेत होगी तो वे यहां 
अपने-अपने स्थान ग्रहण करेंगे। महोदय, जहां तक उन बातों का संबंध है जिनका 
कि यहां अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, मुझे इतना ही कहना है। 


अब इस खंड (2) में राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाए जाने के लिये उपबंध है। 
सदन को भली प्रकार ज्ञात है कि इस सभा ने देशी राज्यों तथा अन्य यूनिटों के 
इस सभा में प्रतिनिधित्व के संबंध में कुछ नियम अंगीकृत किए हेैं। मैं इस सभा 
के नियमों, जिन्हें कि हमने मेरे विचार में गत वर्ष किसी समय अंगीकृत किया 
था के नियम 5] का उल्लेख करता हूं। नियम 5] के अंतर्गत हमने एक अनुसूची 
भी अंगीकृत की है। उस अनुसूची में इस सभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे 
में उपबंध है। मेरा संशोधन संख्या 48 हमारे द्वारा बनाए. गए. नियमों की ओर 
निर्देश करता है जो कि उस पुस्तिका में समाविष्ट किए गए हैं जो सचिवालय 
द्वारा सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई गई है, अर्थात्‌ प्रक्रिया नियम तथा स्थायी 
आदेश। कुछ ऐसे नियम हैं जो कि इस सभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए 
बनाए गए हैं, जैसाकि मैंने पहले भी कहा। मेरे संशोधन का आशय यह व्यवस्था 
करना है कि जहां तक संभव हो, जहां तक व्यवहार्य हो, राष्ट्रपति के नियम उन 
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नियमों के अनुरूप होंगे जो कि यह सभा गत वर्ष के दौरान पहले ही अंगीकृत 
कर चुकी है। हो सकता है कि कुछ राज्यों में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो 
जाएं जो कि पहले अंगीकृत किये जा चुके उन नियमों के अनुरूप रहने में राष्ट्रपति 
के मार्ग में बाधक हो। यही कारण है कि मैंने “यथासाध्य” शब्द समाविष्ट किया 
हैं। में आशा करता हूं कि डॉ. अम्बेडकर, प्रारूप समिति तथा इन सदन में मेरे 
माननीय सदस्य इस संशोधन को स्वीकार करने के लिए इसके कारणों से आश्वस्त 
होंगे, क्योंकि आखिरकार इसका संबंध उस विषय से है जिस पर कि सदन पहले 
ही निर्णय ले चुका है और मुझे इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता कि जहां 
यह व्यवहार्य है वहां राष्ट्रपति उन नियमों से परे क्‍यों चले जिन्हें कि यह सभा 
पहले ही अंगीकृत कर चुकी है। 


अब मैं संशोधन संख्या 55 पर आता हूं जो कि लगभग शाब्दिक संशोधन 
है। मेरा विचार है कि यह विषय प्रारूप समिति के ध्यान से तनिक बाहर रहा 
है। खंड (3) में राज्यपाल के प्रांत अथवा देशी राज्य का उल्लेख है। सदन को 
ज्ञात है कि हमारे यहां केवल देशी राज्य ही नहीं हैं परन्तु वे राज्य भी हें जिन्हें 
कि राज्यों के संघ की संज्ञा दी जाती है। में अपने इस संशोधन द्वारा यह वाक्यांश 
भी समाविष्ट करना चाहता हूं ताकि इसका पाठ निम्नलिखित प्रकार का हो जाए: 


“राज्यपाल---प्रांत अथवा देशी राज्य अथवा राज्यों के संघ का विधानमंडल।” 


“मध्य भारत तथा राजस्थान राज्यों के संघ हैं, मात्र देशी राज्य नहीं। मेरे विचार 
से बिल्कुल सही होने के लिए हमें “देशी राज्यों” के अलावा “राज्यों के संघ” 
वाक्यांश को भी अवश्य रखना होगा। 


इसके बाद, जहां तक इस खंड (3) के प्रारूप का संबंध है जो कि हमें 
आज प्रातः मिला, मेरे पास संशोधनों की सूचनायें भेजने का समय नहीं था परंतु 
मैं प्रारूप समिति तथा सदन का ध्यान उस बात की ओर दिलाना चाहूंगा जो कि 
मैंने मंत्रियों के विवरण के संबंध में परसों उठाई थी। एक अनुच्छेद में, जिसे कि 
हमने दो दिन पहले स्वीकार किया था, मंत्रियों का उल्लेख भारत डोमिनियन के 
लिए मंत्रियों के रूप में किया गया है। मेरे विचार में यह गलत तथा अशुद्ध 
अभिव्यक्ति थी और उसी तर्क पर चलते हुए मेरा विचार है कि यहां मंत्री का 
उल्लेख “किसी देशी राज्य का मंत्री” के रूप में किया जाना अधिक ठीक होगा, 
बनिस्बत इसके कि “किसी देशी राज्य के लए मंत्री” के रूप में उल्लेख किया जाए। 


अंत में इसी खंड में में लगभग अंतिम पंक्ति में एक बहुत ही लघु शाब्दिक 
संशोधन का सुझाव देना चाहता हूं। मसौदे का पाठ इस प्रकार हैः 


“यदि इससे पूर्व उस सभा की उसकी सदस्यता समाप्त न हो गई हो।” 


मेरे विचार में “उस सभा” के बजाए “सभा” कहना ही पर्याप्त रहेगा। यह 
बिल्कुल शाब्दिक संशोधन है तथा मैं इसे प्रारूप समिति के विवेक पर छोड़ता हूं। 


संविधान का प्रारूप [279 


इसके पश्चात्‌ मैं अंतिम संशोधन (6) तथा 62 पर आता हूं। यदि सदन 
2 संशोधन स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो खंड (4) का पाठ निम्न प्रकार 
गाः 


“#व५ एछछ50 ॥0ा9 णी०8 ॥ञग०कव928९9 ए9शवणर ॥6 2एगञाशारशाशा 
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[“इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कोई व्यक्ति जो भारत शासन अधिनियम 
935 के अधीन डोमिनियन विधानमंडल के रूप में कृत्यकारिणी संविधान सभा 
के अध्यक्ष के रूप में पदस्थ था इस अनुच्छेद के खंड () के अधीन 
कृत्यकारिणी अंतर्कालीन संसद का अध्यक्ष बना रहेगा।”] 


मैं उपाध्यक्ष के उल्लेख को हटाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है 
कि इसे व्यक्तिगत रूप में अथवा इस सभा के किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आयक्षेप 
के रूप में नहीं लिया जाएगा। कुछ दिन पूर्व जब डॉ. अम्बेडकर ने राज्य विधान 
मंडलों के संबंध में नए अनुच्छेद प्रस्तुत किये तो उन खंडों में से एक में केवल 
विधानमंडल के अध्यक्ष का ही उल्लेख था। इस संबंध में मुझे उपाध्यक्ष के लोप 
की ओर ध्यान दिलाने का अवसर मिला। उस अनुच्छेद में केवल विधान सभा 
के अध्यक्ष तथा उपरि सदन के सभापति का ही उल्लेख था। तब मैंने अवर सदन 
के उपाध्यक्ष तथा उपरि सदन के उप-सभापति का उल्लेख न होने की ओर ध्यान 
आकर्षित किया था, हालांकि संविधान में राज्यों के विधानमंडलों से संबंधित अध्याय 
में उनका निश्चित उल्लेख है इसके अलावा, आज भी हमारे यहां अनेक प्रांतों 
में उपाध्यक्ष हैं और यही कारण था कि मैं उपाध्यक्ष का उल्लेख भी समाविष्ट 
करना चाहता था परंतु अपनी ऊंची उड़ान भरते रहे अथवा अपने एकांत में खोये 
रहे अथवा शायद इस लिए कि वह इस विषय में गंभीरता से सोचने के इच्छुक 
नहीं थे--मुझे नहीं मालूम कि क्‍या कारण था--डॉ. अम्बेडकर ने मेरे द्वारा उठाई 
गई बात का उत्तर तक देने की परवाह नहीं की। अब मैं देखता हूं कि उन्होंने 
मेरे द्वारा उठाए गई बात को स्वीकार कर लिया है तथा देर आयद दुरूस्त आयद 
के सिद्धांत पर मैं इससे सहर्ष सहमत हो सकता था परंतु आज कठिनाई यह 
कि आप पहले ही दो दिन पूर्व एक अनुच्छेद पास कर चुके हैं जिसमें कि जहां 
तक राज्य विधानमंडलों का संबंध हे केवल अध्यक्ष का ही उल्लेख है तथा उपाध्यक्ष 
का नहीं और आज संसद के संबंध में एक अनुच्छेद आया है और उसमें हम 
देखते हैं कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों का उल्लेख है। यदि डॉ. अम्बेडकर अथवा 
प्रारूप समिति राज्यों के संक्रमणकालीन विधानमंडलों के संबंध में सुधार करने का 
आश्वासन देते हैं जिससे कि उपाध्यक्ष का भी उल्लेख किया जा सके और 
संक्रमणकालीन अवधि के दौरान उपाध्यक्ष एवं उप-सभापति के बने रहने की व्यवस्था 
की जा सके तब तो निस्संदेह, अनुरूपता के लिए यह अपेक्षित है कि यह अनुच्छेद 
उसी रूप में पास किया जाये जिसमें कि यह हेै। परंतु डॉ. अम्बेडकर सभी समय 
अनुरूपता के बारे में विशेष ध्यान नहीं देते और वह यह कह सकते हैं कि जहां 
तक संसद का संबंध है, वह चाहेंगे कि उपाध्यक्ष का उल्लेख हो क्योंकि शायद 
वह हममें से एक हें। परंतु जहां तक राज्य विधानमंडल का संबंध है, “आंख ओझल, 
पहाड़ ओझल” के आधार पर हो सकता है कि वह राज्य विधानमंडल के उपाध्यक्ष 
के उल्लेख के बारे में विशेष ध्यान न दें। तथापि, हम जो कुछ भी करें उसमें 
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हमें यथासंभव एकरूपता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि हमने उपाध्यक्ष का उल्लेख 
किया है तो हमें राज्य विधानमंडल में भी उसका उल्लेख करना चाहिए और यदि 
हम ऐसा न करें तो हमें इस अनुच्छेद से भी उसे निकाल देना चाहिए। परमात्मा 
की खातिर अथवा कम से कम इस सदन की खातिर हमें इन छोटी-मोटी बातों 
में एकरूपता रखनी चाहिए। जीवन की बडी बातों में हम भले ही इस प्रकार के 
न हों परंतु जहां तक छोटी-छोटी बातों का संबंध है एकरूपता रखने में कोई कठिनाई 
नहीं है और इसलिए मैं आशा करता हूं कि मेरे ये संशोधन डॉ. अम्बेडकर समेत 
इस सदन को पसंद आएंगे। 


इसके पश्चात्‌ सभा मंगलवार, ॥॥ अक्तूबर, ॥949 के दस बजे तक 
के लिए स्थगित हुई। 


